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 मौखिक  उत्तर  वाले  प्रदान
 में

 किसी
 नाम  पर

 afer  यह  चिट् इस  बात

 का  द्योतक है  कि  wet  को  सभा  में  उसी  सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा  था  ।



 जोक-सभा  वाद-विवाद

 नन  ee

 लॉक-सभा

 १२  सितम्बर  १९५८

 ey  ee  mae  me

 लोक-सभा  ग्यारह  बज  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 मैंगनीज़  वयस्क  का

 पर १  १८४५.
 _  श्री  रामेश्वर  टांटिया

 :
 fao  qo  शुक्ल  :

 कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  ७  geXS  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  ३३७४ के  उत्तर

 के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड ने

 श्रत्यक्ष  रूप  से  पने  एजेन्टों  के  जरिये  से  ३१  exc  तक  के  लिये  जितने  टन  मैंगनीज

 अयस्क किये  थे  उनको  पुरा  करने  में  कमी  पड़ने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  कमी  पड़ने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।  मेरा  ख्याल है

 कि  माननीय  सदस्य  का  मतलब  डिलीवरी  की  तारीख  को  पीछे  हटा  देने  से  है
 ।  लेकिन  यह

 सब  को  मालूंम  है  कि  खपत  करने  वाले  बाजारों  में  भ्र स्थायी  रूप  से  मन्दी  जाने  के  फलस्वरूप

 ऐसा  करना  आवश्यक हो  गया  ॥

 श्री  रामेश्वर  टाटिया
 :  ७  eye  के  एक  प्रदर  के  उत्तर  में  यह  बताया  गया  था  कि

 कुल  बिक्री  लगभग  ५,६६,०००  टन  की  थी  जब
 कि

 वास्तव  में  कुल  १,३४,०००  की  डिलीवरी

 दी  गयी है  ।  क्या  अवशिष्ट भाग
 की

 इस  बीच  डिलीवरी कर  दी  गयी  भी  कुछ  बाकी  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 ड्राप  यह  समझ  सकते  हैं
 कि

 दो  ठे  जिनमें से  एक  मार्च  में  पूरा  होने  वाला
 बा  पर  दूसरा  में  शुरू  एक  दूसरे  से  मिल  गये  श्र  aa  भीਂ  चल  रहे  हैऔर  माल

 भेजा  जाना  जारी  है  ।

 pat  रामेशवर  टांटिया
 :  खरीदारों  को  कोई  जुर्माना  या  मूल्य  का  अन्तर  भरना

 पड़ेगा  ?

 श्री  कानूनगो  नहीं
 ।

 खरीदारों  की  मर्जी
 से

 ही  इस  देर  की  अनुमति  दी  गयी  थी  ।

 मूल  wast  में

 (  Rave  )
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 श्री  पाणि प्र हो  :  कया  मैंगनीज  वयस्क  के  निर्यात  के  लिये  व्यवसाय  में  सहायकों  का

 करते समय  राज्य  व्यापार  निगम  टेंडर  मांगता  है  ?

 आ  कानूनगो  :  इसका  व्यवसाय में  सहयोग  करने  वालों  से  कोई  सम्बन्ध नहीं  है  पर

 टेंडर  नहीं  मांगे  जाते  हैं  ।  बाजार  सम्बन्धी  जानकारी  प्राप्त  की  जाती  है  कौर  जो  कोई  कम  से  काम

 भाव  बताता  है  उसे  ही  ठेके  दे  दिये  जाते  हैं  |

 पत्री  पाणिग्रहण  :  इन  लोगों  द्वारा  खरीदी  गयी  मैंगनीज़  के  लिये  कितनी  कीमत  wat

 की  जाती  है
 ?

 भी  कानूनगो
 :

 यह  बताना  निगम  के  हित  में  नहीं  होगा  ।

 gto  ato  तिवारी  :  aa  तक  कितने  की  डिलीवरी  की  गयी  है  श्र  कितनाਂ

 दोष है  ?

 sat  कानूनगो
 :  मेरे  पास  पूरे  आंकड़े  तो  नहीं  पर  मेरा  ख्याल  है  कि  लगभग  २३०

 २४०  हजार  टन  की  डिलीवरी  दी  जा  चुकी है
 ।

 गनी  जयपाल  सिंह
 :

 क्या  इसका  स्टाक  जमा  होता  जा  रहा है  श्र  यदि  तो  वह

 श्री  कानूनगो  :  हम  स्टाक  जमा  करने  को  बाध्य  हो  गये  हूँ  क्योंकि  जहाजी  कम्पनी

 वालों  की  मर्जी  के  अ्रनुसार  इन्हें  जहाजों  में  भर  कर  नहीं  भेजा  जा  सका  है  ।

 fat  जयपाल  fag:  वह  कितना  है  ?

 श्री  कानूनगो :  मोटे  तौर पर  करीब  तीन  लाख  टन  होगा

 fat  दामानी  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  डिलीवरी  हमाम-प्रबल  में  दी  जानी  थी  ॥

 क्या  हम  ने  उसी  समय  उस  सारे  परिमाण  का  उत्पादन  कर  लिया  था  या  हम  बाद  में  कंर  पायें

 शर  यदि  हम  ने  उसी  तिथि  तक  उसका  उत्पादन  कर  लिया  था  तो  क्या  हम  ने  डिलीवरी  में  देरी

 होने  का  कुछ  मुआवजा  वसूल  किया  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 हमारी  बिक्री  खरीद  से  पूरी  हो  गयी  थी  ।  मैं  प्रभी  बता  चुका  हा  हमारे

 पास  स्टाक  जमा  है  कौर  हम  उसके  भेजे  जाने  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।  किसी  मुआवजे या

 की  मांग  करने  का  तो  कोई  ही  नहीं  था  क्योंकि  fees  के  बाजार  की  जैसी  झ्र वस् था  थी  हमें

 उसमें  खरीदारों  की  मर्जी  का  ध्यान  तो  रखना  ही  था  ।

 श्री  दामानी
 :

 हमारी  बिक्री  किसी  विशेष  अवधि  के  लिये  थी  alk  उसी  के  झ  हमें

 खरीद करनी  पड़ी  थी  ।  खरीदारों  के  aqua  पर  हम  ने  यह  समय  बढ़ा  दिया  है  ।  ऐसा तो
 उपबन्ध

 होना  ही  चाहिये  जिससे  हमें  कुछ  ब्याज  गोदामों  पर  sat  aa  ही  मिल  जाये  |

 poem  महोदय
 :
 माननीय सदस्य  इस  पूरे  प्रदान  पर  चर्चा  कर  रहे  @—-—FE  जानकारीं

 नहीं  मांग  रहे  हैँ
 ।

 श्री  दामानी  :  कुछ  सूद  या  अन्य  कोई  राशि  मांगी  गयी  थी  या  नहीं ?

 मूल  wast  में
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 fat  कानूनगो
 :

 में  उत्तर  दे  चुका  हूं  |  हम  ने  कुछ
 भी

 जुर्माना  नहीं  मांगा  है  क्योंकि हम

 अपने  गाहकों  की  मर्जी  पूरी  करना  चाहते  हैं  |

 att  वीरेन्द्र  साहजी  :  क्या  यह  स्टाक  रेलवे  की  कमी  के  कारण  जमा  हो  गया  है  ?

 fort  का तू नगों
 :  रेलवे  की  कमी  की  बात तो  मालूम  ही  है  लेकिन  जहाजों  में  भर  कर

 भेजने  में  रेलवे  की  कमी  की  वजह  से  देर  नहीं  हुई  है  वरन्‌  मुख्य  रूप  से  इस  वजह  से  हुई  है
 कि

 हम  प्यार  ग्राहकों  की  इच्छा  पुरी  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री Fo
 प०  नायर

 :  एक  पिछले  श्रनुप्रक  प्रदान  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि

 आंकड़े  बताना  राज्य  व्यापार  निगम  के  हित  में  नहीं  होगा  |  क्या  में  जान  सकता  हुं  कि

 पुरा  एक  ही  भाव  पर  खरीदा  गया
 था  या

 यदि  भाव  में  कुछ  फर्क
 था  तो

 अधिकतम
 are  न्यूनतम  कीमत  कितनी  war  की  गयी है

 ?

 fat  कानूनगो  :  में  यह  ais  नहीं  देना  चाहता  क्योंकि  इन  से  भी  भाव  का  हिसाब

 लगाया जा  सकता  है  ।

 fat वें०
 प०  नायर

 :
 मैँ

 केवल  अन्तर  जानना  चाहता  हुं  ।  a  निश्चित  मूल्य  नहीं  मालूम

 करना  चाहता  |

 भ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  उत्तर  दे  चुके  माननीय  सदस्य  ऐसे  ही  प्रदान  पुछते  हैं  जिनका

 उत्तर  वही  हो  जो  वह  चाहते  हैं  ।

 श्री  वें०  प०  नायर  वह  गलत  समझे  हैं  |  of  भावों  का  मालूम  करना  चाहता

 था  ।  मैं  ag  नहीं  जानना  चाहता  था  कि  एक  टन  का  अधिक  से  अधिक  शर  कम  से  कम  कितना

 मूल्य  ser  किया  गया
 |

 fat  कानूनगो
 :

 में  कह  चुका  हूं  कि  कुल  निर्यात
 की  कीमत  शौर

 परिमाण  प्रकाशित  दस्तावेजों

 में  दिये  हुए  हैँ  ak  यदि
 मेँ  यह  झांकने  भी

 दे
 दूं  तो  होशियारी  से  उनके  भाव  का  हिसाब  भी

 लगाया  जा  सकता है

 श्री  रंगा :  क्या  मैंगनीज  खान  उत्पादकों  को  ही  निर्यात  के  कोटे  का  भ्रधिकांदा  भाग

 श्री  कानूनगो  :  नहीं  ।  राज्य  व्यापार  निगम  से  स्वतंत्र  निर्यात  के  कोटे  उनके  कार्य

 के  rare  पर  दिये  जाते  हूं  ।  फिर  वें  चाहे  खान  मालिक  हों  या  जहाज  वाले  हों  ।

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना

 +

 श्री  बांग शि  ठाकुर  :

 1११८६.  |  श्री  MGT  सलाम  :

 श्री  दामानी  :

 | sit  संगण्णा  :

 क्या  योजना  मंत्री  ५  १९५५७  के तारांकित गर्त  संख्या  ६४४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  को  तैयार  करने  में  तब  तक  कितनी  प्रगति

 हुई  है
 ?

 अन  ney

 1  ५  अंग्रेजी  में  श
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 श्रम  शौर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  ल०  ato  :  लोक-सभा

 पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  ई  श्रतुबन्घ  संख्या  ४८

 प्री  बांगशी  ठाकुर  :  त्रिपुरा  की  यातायात  सम्बन्धी  कठिनाइयों को  ध्यान  में  रखते

 हुए  कया  त्रिपुरा  में  अन्तर्देशीय  रेलवे  श्र  प्रासाद  से  भी  रेल  सम्पर्क  की  स्थापना  को  तृतीय  योजना

 में  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ?

 fat ल०  ato  मिश्र  :  अभी  से  प्रत्येक  परियोजना  के  बारे  में  नहीं  सोचा  जा  सकता  |

 fat  बागी  ठाकुर  :  क्या  त्रिपुरा  की  बेरोजगारी  की  समस्या  पर  काबू  पाने  के  लिये

 तृतीय  योजना  काल  में  किलो  मध्यम  आकार  के  या  बड़े  उद्योग  की  स्थापना  की  जायेगी  ?

 श्री to  ना  वही  उत्तर  इस  पर  भी  लागू  होता  है  ।

 महोदय  :.  दूसरी  योजना  अभी  समाप्त  नहीं  हुई  है  ।

 श्री  विमल  घोष  :  कया  तीसरी  योजना  योजना  झ्रायोग  या  किसी  बाहरी  निकाय  द्वारा

 उपलब्ध  किये  गये  ढांचे  के  भीतर रह  कर  बनायी  जा  रही  है  या  मंत्रालय  प्रौढ़  राज्य  सरकारें

 किसी  लक्ष्य  का  निर्देश  किये  बिना  स्वतंत्र  रूप  से  अपने  श्राप  योजनायें  बना  रही  हैं  ?

 उपमंत्री
 इया

 ०
 नं०  सिर )  अभी  तो  कुछ  बुनियादी  प्रयत्न  चल  रहे  हैं  ।

 कोई  सामान्य  रूपरेखा  तो  होगी  ही  प्रौर  केन्द्र  तथा  राज्यों  दोनों  की  योजनाओं  को  उसी  के  भीतर

 रहना  पड़ेगा  लेकिन  यह  बाते  प्रभी  बाद  में  आयेगी  |

 fot  विमल घोष  :  क्या  द्वितीय  योजना  के  समान  इसके  लिये  भी  योजना  का  कुछ  ढांचा

 र  जेसा  इस  में  जिक्र  है  कि  १५-२०  वर्षों  तक  के  लिये  योजना  बनायी  जायेगी  तो  क्या  इस

 योजना  के  लिये  लक्ष्य  निर्धारित  कर  लिये  गये  हें  ?

 fat  इया०  त  ०  सिर  :  माननीय  सदस्य  यह  भी  समझते  होंगे  कि  इसके  लिये  कई  प्रकार

 के  जांच  रोक  इसी  प्रकार  के  सब  कार्यों  की  झ्रावश्यकता  पड़ेगी  ग्रोवर  इस  समय  यहीं  काम

 हो  रहा  १५-२०  वर्षों  की  योजना  बनाने  में  भो  तो  कुछ  समय  लगेगा  ।

 पब्रिध्यक्ष  महोदय  :  अभी  तो  हमारी  द्वितीय  योजना  ही  पुरी  नहीं  हुई  है  प्रशन ॥

 डालमिया-व्यापार  संस्थानों  के  बारे  में  जांच

 श्री  राम  कृष्ण :

 र्
 श्री  स०  म०  aaa  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  डालमिया-व्यापार  संस्थानों की  जांच  करने  के  लिये

 एक  आयोग  नियुक्त  करने  का  निश्चय  किया

 यदि  तो  इस  ग्रा योग  के  सदस्य  कौन  होंगे  शोर  इ  निर्देश-पद  क्या  कौर

 ?
 क्या  उपर्युक्त  आयोग  डालमिया  दादरी  सीमेन्ट  लिमिटेड  के  बारे  में  भी  जांच

 ग  मूल  प्र ग्रेजी  में
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 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  जी  हां
 ।

 इसका  निर्णय  कुछ

 समय  पहले  किया  गया  था  ।

 ara  के  सदस्यों  और  उसके  निर्देश-पदों  का  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट 2;  प्रबन्ध  संख्या  ve]

 यह  प्रदान  विचाराधीन है
 ।

 fart  रास  कृष्ण  २२-४०१९६४५८  को  माननीय  मंत्री  ने  मेरे  एक  के  उत्तर  में
 कहा था

 कि  यदि  इस  फर्म  को  भी  सूची  में  शामिल  कर  लिया  जाय  तो  उन्हें  प्रसन्नता  होगी  ।  इस  फर्म

 को  उस  सुची  में  द्रुमिल  क्यों  नहीं  किया  गया  है
 ?

 fart  सती दा  चन्द्र  :  भ्रमित  के  भाखरी हफ्ते  में  ही  न्यायमूर्ति  श्री  विवियन  बोस  उस  झ्रायोग

 के  झरिया  बनाये  गये  हैं  ।  प्रयोग  की  बैठक  green  होते  ही  सरकार यह  प्रस्ताव  करेगी  कि

 इस  फर्म  की  भी  जांच  की  जाय

 fa राम  कृष्ण  :  सेठ  राम  कृष्ण  डालमिया ने  हाल  ही  में  अपनी  शेष  सार्वजनिक

 कम्पनियों  को  निजी  कम्पनियों  का  रूप  देनें  का  जो  कार्य  प्रारम्भ  किया  है  उस  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  लोक-हित  की  रक्षा  &
 लिये  सरकार  क्या  विशेष  कार्यवाही करने  वाली है  ?

 pat  सतीश  चन्द्र  :  माननीय  सदस्य  शायद  समवाय  अधिनियम  की  धारा  ३९४५  के  अधीन

 किये  गये  कुछ  हस्तांतरण ों  का  जिक्र  कर  रहे  हैं  कौर  में  इसी  विषय  पर  ब्यौरेवार  उत्तर  दे  चका

 में  बता  चुका हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  अपने  कुछ भी  कायंवाही  करने  का

 कार  नहीं  है  लेकिन  यदि  श्रंदाघारियों में  से  १०  प्रतिशत  से  अधिक  ऐसा  चाहें  तो  वह  इस  मामले  में

 समवाय  अधिनियम के  उपबन्धों  के  अनुसार  प्रजाति  कार्यवाही  कर  सकते  हें  ।

 श्री स०  ०  बीजों  :  अधिसूचना  से  संलग्न  अनुसूची से पता चलता है कि से  पता  चलता  है  कि  रोहतास

 उद्योग  जो  डालमिया  के  sets  सब  से  बड़ा  उद्योग  जांच  के  लिये  शामिल  नहीं  किया  गया

 इस  उद्योग  को  शामिल  न  करने  के  क्या  कारण  क्या  वहां  सब  ठीक-ठाक है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  डालमिया  समूह  मे  कई  उद्योग  हें
 ।

 केवल  उन्हीं  कम्पनियों को  इस

 सूची  में  शामिल  किया  गया  है  जिनके  बारे  में  निश्चित  शिकायतें  लेकिन  निर्देश-पदों  के

 खण्ड  २  के  अधीन  आयोग  को  यह  अधिकार  है
 कि

 यदि  जांच  के  सिलसिले  में  कुछ  श्रनियमिततायें

 उसके  ध्यान  में  रायें  तो  वह  किसी
 भी

 अन्य  कम्पनी  को  भ्र पनी  जांच  में  हामिल  कर  सकता  है  ।

 श्री  स०  स०  बनर्जी

 paras  महोदय  :  प्रदान  का  उत्तर  दे  दिया  गया  हैं
 ।  आयोग बन  गया  है  ate  माननीय

 सदस्यों  के  पास  कोई  जानकारी  हो  तो  वह  उस  जानकारी  को  यहां  लाने  की  बजाय  उसे  आयोग  के

 समक्ष  रख  दें  ।  श्री  Fo  पृ०  नायर  ।

 पुश्नी बें० ब ०
 पूठ  नायर

 :  मेरा  नाम  इस  प्रदान  पर  नुपुर  प्रदान  पुछने  के  लिये  पुकारा
 गया है  ?

 अध्यक्ष  महोदय महोदय

 :
 नहीं  ।  श्राप  अगला  प्रशन  पूछें  ।

 ee  वि

 taper  ननाणाणाथााणा अंग्रेजी  a
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 ग्रेफाइट

 श्री  प०  नायर :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  त्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारत  में  ग्रेफ़ाइट  के  उत्पादन  और  मांग
 के

 सम्बन्ध  में  विमान
 स्थिति

 और

 at  में  कितने  मूल्य  की  ग्रेफाइट  और  ग्रेफ़ाइट  की  बनी  वस्तु झ्र ों  की  आवश्यकता

 पड़ती  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  भारत  वर्ष  में
 उस

 समय

 ग्रेफाइट  का  वारिक  उत्पादन  १६००  टन  है  जब  कि  मांग  २,५००  टन  प्रति  वर्ष  है  |

 वर्ष  में  लगभग  ३०  लाख  रुपये  की  ग्रे  फाइट  कौर  १०३  लाख  रुपयों  की  ग्रेफाइट की बनी की  बनी

 वस्तु भ्र ों  की  प्रा वश्य कता  पड़ती है  |

 श्री  Fo  प०  नायर  :  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  2&00  से  १६१२  तक

 में  ही  मैसेज  मार्गन  क्रसिबल्स  लिमिटेड  के  जरिये  से  लगभग  RY¥,o00  टन  निकलता
 था  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 मुझे  यह  तो  पता  नहीं  है  कि  2&o00  १९१२  में  क्या  होता  था
 |

 लेकिन  में  बता  चुका  हूं  कि  आजकल  हमारे  देश  में  अ्राध्र  शर  मैसुर  की  खानों  से

 वर्ष में  १६००  टन  ग्रेफाइट  निकलता है  ।  मुझे  त्रावणकोर  की  किसी  खान  का  पता  नहीं है
 ।

 fat | ह  प०  नायर :  क्या  सरकार  पता  है  कि  श्रावन्कोर  क्षेत्र में  ग्रेफ़ाइट  सब  से

 व्यापक  रूप  से  पाथे  जाने  वाले  खनिज  पदार्थों  में  से  है  ?

 श्री  सतीश  ह  यदि  ऐसी  बात  है  तो  खान  रोक  ईधन  मंत्रालय  निश्चय  ही

 इस  बात  की  जांच  करेगा  ।

 पत्री वें ह  प०  नायर :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारत  में  ग्रेफाइट  पर  प्रसारित

 gala  ग्रैफाइट  से  चीजें  बनाने  वाले  कुछ  उद्योग  कौर  यदि  हैं  तो  उनका  वार्षिक  उत्पादन

 कितना है  ?

 fat  सतीश  चन्द्र  :  हाल  ही  में  शुरुआत  हुई  है  श्र  भारत  में  ग्रेफाइट  की  क्रसिबल्सਂ

 बनाई  जा  रही  हैं  ।  कार्बन  के  अक  लैम्पों  के  कार्बन  कौर  अन्य  चीजों  के  निर्माण

 के  लिये  भी  छोटे  पैमाने  पर  कार्य  area  किया  गया  है  |

 pat  वॉरियर  :  देश  में  वर्ष  में  कितने  ग्रेफाइट  का  रायात  किया  जाता  है  ?

 fat ब०
 प०

 नायर
 :

 में  ने  बताया  था  कि
 €००

 टन  ग्रेफाइट  का  रायात  किया  जाता  है  |

 इस  के  ग्र लावा  इस  समय  ग्रेफाइट  की  बनी  लगभग  १  करोड़  पये  के  मूल्य  की  वस्तु ग्र ों  का  भी  आयात

 करना  पड़ता  है  ।

 श्री  वें  ०  प०  नायर
 :  कोनों  दि  में  ग्रेफाइट  के  विविध

 योगों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  ने  ग्रेफ़ाइट  को  देश  क  भीतर  ये  स्रोतों  का  उपयोग

 करने  की  कोई  योजना  बनाई है  जिस  से  देश  की  पूरी  आवश्यकतायें  पुरी  हो  सकें  ?
 —_—_——

 मिल  wast में
 1Crucibles
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 at  सतीश  उन  को  पूरा  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है  जोर  यह  आशा
 की  जाती  है  कि

 ae  उद्योग  क्रमशः  विकसित  हो  जायगा  |

 मनोज  का  व्यापार

 +

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 1११६०.  श्री  वोडका  :

 |  श्रीमती रेणु  चक्रवातों  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशों  में  भारत  का  में  कनीज़  अयस्क  का  पुराना  बाजार  के

 न्हीं  से  जा  रहा  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  भारत  के  राज्य
 =  र  निगम  ते

 मैंगनीज़  वयस्क  का  वह  सब  स्टाक  नहीं  उठाया  है  जिसे  खाने  .1  उसने  ठेका  किया  था  ;

 यदि  तो  यह  arte  अयस्क  कितनी  है  ;  कौर

 इस  के  न  उठाये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  प्रौढ़  इस  मामले
 में

 क्या  कार्यवाही  की  गई  या

 स्की  जाने  वाली  है  ?

 मंत्री  से  लोक-सभा पटल  पर  एक  विवरण  रख

 दिया  गया  है
 |  परिशिष्ट ४५,  अनुबन्ध  संख्या  ५०]

 श्री  रामेश्वर  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  जो  देश  खपत  करने  वाले  बाजार  के  निकट

 उन  के  साथ  gis  बड़ी  सख्त  ह्  गई  है  ।  क्या  सरकार  चीनी  कौर  सीमेंट  की  तरह  कुछ  घाटा  होने

 पर  भी  में  कनीज़  waren  थ  निर्यात  के  लक्ष्य  कायम  रखने  के  प्रश्न  पर  विचार कर  रही  है  ?

 pot  कानूनगो
 :  यह  घाटा  निर्यात  करने  वालों  कौर  जहाज़  देने  वालों  को  सरकार इस

 art  में  कुछ  नहीं  कर  सकती  |

 pet  रामेशवर  टाटिया  :  वैदेशिक  निर्यात  व्यापार  के  निदेशक के  इस  वक्तव्य को  ध्यान

 में  रखते  हुए  कि  मैंगनीज़  वयस्क  के  बारे  में  प्रक्रिया  से  बातचीत  चलाई  जा  रहीं  क्या  उस  बात

 चीत  को  अन्तिम  रूप  प्रदान  किया  जा  चुका  है  कौर  यदि  हां  तो  कितने  मैगनीज  ग्राहक  का  निर्यात  किया

 जायेगा  ?

 कानूनगो
 :

 प्रभी  उसे  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  जा  सका  है  ।

 REYY  जब  दुनिया के  बाजारों में  प्रभी  इस की  अच्छी  मांग

 मैंगनीज  अ्रयस्क  का  कोटा  अचानक  कम  क्यों  कर  दिया  गया  था  ?

 rial  ? fat  निर्यात  का
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 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 राज्य  व्यापार  निगम  का  लौह  वयस्क  का  कोटा
 तो

 बढ़ा  दियाਂ

 गया  था  लेकिन  मैंगनीज़  वयस्क  दे  बारे  में  वह  घटा  दिया  गया  था  |  LEXY  के  कोटे  में  से  राज्य

 व्यापार  निगम  न  वास्तव  में  कितना  वयस्क  उठाया  है  ?

 fat  कानूनगो
 :

 राज्य  व्यापार  निगम  का  कोटा  ३  ३  प्रतिशत  से  बढ़  कर  ५०  प्रतिशत हो  गया

 झ्र  उन  का  काय  भी  कुल  कोटे  के  लगभग  ही  है  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवातों :  में  यह  बात  नहीं  पूछ  रही  थी  ।

 म्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्या  का  कहना  है  कि  कोटा  घटाया  गया  था  जबकि  मंत्री

 महोदय  कहते  हैं  कि  कोटा
 गया  है  ।

 श्रीमती  रेण  मेरा  यह  है  कि  कोटा  भले  at  बढ़ा  हो  लेकिन  उस  से  पिछले

 वर्ष  में  कहीं  अधिक  माल  उठाया  गया  था  ।  फिर  ऐसा  क्यों  हुआ  कि  राज्य  व्यापार  निगम  के  जन्क

 लेते  ही  उस  का  कोटा  फौरन  कम  क्यों  कर  दिया  गया  ?

 श्री  कानूनगो
 :  यह  बात  सही  नहीं  हैं  ;  १९५७ में  तो  पिछले  दस  वर्षों  में  सब  से  झ्र धिक

 निर्यात gat  है

 श्री  वोडका  :  मैसूर  राज्य  में  व्यापार  बढ़ाने  के  लिये  राज्य  व्यापार निगम  ने  क्या  कार्य -

 वाही की  है  ?

 pont  कानूनगो :  मैसूर  राज्य  के  खान  मालिकों  जहाज  वालों  से  काफी  बड़े  परिमाण  में

 खरीद  की  गई  थी  लेकिन  पत्तनों  से  दूर  होने  के  कारण  मैसूर  कुछ  असुविधाजनक  स्थिति  में  है  ।

 ait  विश्वनाथ  रेड्डी  :
 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  तो  केवल  बढ़िया  किस्म  के

 मैंगनीज़  sees  के  निर्यात
 की

 व्यवस्था  कर  पाता  कौर  बढ़िया  किस्म  के  अयस्क  के  साथ  साथ  कुछ

 घटिया  किस्म  के  वयस्क  के  निर्यात  के  लिये  पर्याप्त  प्रयास  नहीं  किया  जाता  है
 |

 jot  कानूनगो  :  पिछले  २०  वर्षों  में  भारत  से  केवल  बढ़िया  किस्म  के  मैंगनीज़  अयस्क  का

 ही  निर्यात  किया  जाता  रहा  है  कौर  विषव  के  बाजारों  में  घटिया  किस्म  के  are  का  उपयोग  घटता

 जा  रहा है  ।  हाल  में  कुछ  देशों  विद्वेष  रूप  से  अमरीका  में  इस्पात  बनाने  के  नये  तरीके  में  घटिया

 किस्म  की  में  कनीज़  वयस्क  का  इस्तेमाल  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।  फिर  अपनी  सारी  बातचीत में

 हम  घटिया  किस्म  की  मैंगनीज़  अयस्क  के  बारे  में
 भी  मुत

 सौदाਂ
 करने  का  प्रयास करते

 ह

 pant  त्यागी
 :

 क्या  सरकार  ने  मैंगनीज  वयस्क  के  स्थान  पर  फेरो-मैंगनीज़  का  निर्यात  करने
 की  संभावनाओं पर  विचार  किया  है  ;  इस  से  जहाजों  पर  स्थान  बचेगा  श्र  यहां  हमारे

 लोगों  को  रोजगार मिलेगा  ?

 pat  कानूनगो
 :

 जी  फेरो-मैंगनीज़  का  एक  कारखाना  शुरू  हो  रहा  है  ate  इसीलियें

 हम  अपने  विदेशी  खरीदारों  को  फेरो-मैंगनीज़  देने  का  प्रस्ताव  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  यह  सब  इस

 बात  पर  निभेर  करेगा  कि  यहां  उत्पादन  लागत  कितनी  पड़ती  है  ।

 मूल  अंग्रेजी
 में

 Packa  ge  Deal.
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 समाचार-पत्रों  के  लिये  मल्यानुसार  पृष्ठ-सूची

 ः

 (  श्री  भक्त  दर्द ोन :

 थी  स०  च ०  सामन्त :

 ११९१.  श्री  दी  चं०  धर्मा

 [ acare
 इकबाल  सिह  :

 कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  ११  १९५८  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  १३  के  उर
 ९:

 के  सम्बन्ध  में  यह  बतान की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समाचार पत्रों  के  लिये  मूल्यातुसार  पृष्ठ-सूची  इस  बीच  लागू  कर  दी  गई  है  ;:

 al  एक  प्रात यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  जारी  किये  गये  आदेश
 सभा

 पटल

 रखी  जायेगी  ;  श्र

 यदि  wet  के  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  न  कारात्मक तो  भ्रेन्तिम  fore  कब

 तक  हो  जाने  की  ara  है
 ?

 सुचना  प्रौर  प्रसारण  मंत्री  :  से  प्रभी  तक  इस  बात  का  पूरा

 फैसला  है  |

 श्री  भक्त  दर्शन  :  इस  सम्बन्ध  का  जो  अ्रधिनियम  उस  को  बने  हुए  दो  ad  लगभग  ही

 गये  हँ  और  से  एक  वर्ष  पहले--  १९५७  को--माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि

 दो  तीन  सप्ताह  में  रादेश  जारी  हो  जायेंगे  |  में  जानना  चाहता  हुं  कि  कया  माननीय  मंत्री  जी  कृपा

 कर  के  बता  सकेंगे  कि  एसी
 कौन  सी

 परिस्थितियां
 जिन  १

 कारण  इस  सम्बन्ध  में  देरी  हो  रही

 <j
 ?

 डा०  केसकर
 :  इस  विलम्ब  के  कारणों  का  ब्यौरा  बताना  तो  मेरे  लिये  कठिन  होगा

 ।
 जिस

 समय  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  बारे  में  एक  मुकदमा  उच्चतम  न्यायालय  में  विचाराधीन  था  तब  कई

 बातें  झा  गयीं  ।  ऐसा  विचार  था  कि  वहां  समाचारपत्रों  की  स्वतंत्रता  ate  wea  संबंधित  विषयों के

 बारे  में  कुछ  आधारभूत  बातें  उठाई  जा  रही  थीं  |  हम  उस  के  बारे  में  न्यायालय  के  निर्णय  की  प्रती  क्षा

 कर  रहे  साथ  ही  सभी  समाचारपत्रों  के  विभिन्न  समूहों  के  दृष्टिकोणों  पर  विचार  करने  का  भी

 get  है  ।  अखबारी  कागज  की  कमी  की  वजह  से  एक  अतिरिक्त  बात  उठ  खड़ी  हुई  है

 इसी  सब  के  कारण  विलम्ब  gat  है  ।

 में  माननीय  सदस्य  को  यह  भी  बता  दू  कि  भ्र तु सूची  को  अन्तिम रूप  प्रदान  कर  लेने  के  बाद
 भी

 उसे  लाग  करने  में  काफ़ी  समय  लगेगा  क्योंकि  इस  अनुसूची  को  लागू  करने  से  पहले  सम्बन्धित  हितों

 की  राय  के  लिये  उन  के  सामने  रखना  होगा  ।

 श्री  भक्त  इस  समाचार  में  कहां  तक  सत्यता  है  कि  कुछ  बड़े  बड़े  समाचारपत्रों  के  मालिकों

 ने  इस  झा शय  की  चेतावनी  इन्द्रिय  सरकार  को  दी  है  कि  यदि  इस  मोड्यूल  को  जारी  किया  गया  तो

 मामलों  की  तरह  से  वे  फिर  से  सुप्रीम  कोट  की  शरण  लेंगे
 ?

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  वास्तविक

 क्या है  ?
 eens



 Re Xo  मौखिक  उत्तर  १२  g&Xs

 केसकर
 :  किसी  ने  सरकार  का  यह  wat  लिखा  है

 कि
 वह  न्यायालय  में  जा  रहे  हैं

 ।

 लेकिन  हम  ने  कुछ  बार  में  पढ़ा  है  ।  लेकिन  सरकार  इस  मामले  में  जरा  भी  चिन्तित  नहीं  है
 ।

 यदि  मामला  अदालत  में  जाता  है  अ्रदालत  वहीं  फैसला  करेगी  जा  उचित  होंगा  ।

 fat  दी०  चे  क्या  ऐसे  कोई  अख़बार  हैं  जो  इस  मामले  था  निगम  में  विलम्ब  कराने  क

 लिये  प्रत्यक्ष  अ्रथवा  अ्रप्रत्यक्ष  रूप  से  उत्तरदायी  रहे  हें  ?

 पंडा०  यह  स्पष्ट  है  कि  कुछ  अ्रवबारों  के  समूह  इस  के  विरुद्ध  हूं  शौर  उस  से  भी  बड़ा

 aq  हत  भा  पक्ष  मे ंहै  ।  लेकिन  यदि  कोई  समूह  इसे  रुकवाना  चाहे  तो  वह  शवल  सरकार  के  समक्ष

 अपनी  बात  रख  कर  ऐसा  कर  सकता  है  ग्र  हमें  कुछ  अ्रभ्यावेदन  मिले  हैं  ौर  हम  उन  पर

 पुर्वक  विचार  करते  हें  जेसा  हमें  दूसरे  समूह  की  बातों  पर  भी  करना  पड़ता  है  ।

 श्री  मानती
 :

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इन  छोटे  waar
 की

 कुशलता

 निसार  मूल्य-सूची  पर  ही  निर्भर  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  प्रेस  प्रयोग  की  सिफारिशों को

 लागू  करने  में  कितना  समय  लेगी  ?

 ०.  केसकर  :
 माननीय  सदस्य  ने  जो  सिद्धान्त  प्रतिपादित  किये हैं  उन्हें  पूर्णतः  स्वीकार  नहीं

 किया  जा  सकता  ।  यह  सोचने  प्रौढ़  विचारने  की  बात  है  कि  की  कुशलता  पुराणानुसार

 अन्य-सुची  पर  ही  निरभर  है  ।

 शिव हू ०
 Fo

 नायर
 :

 उन  का  प्रयोजन  छोटे  अखबारों  से  था  |

 fat  मिलती
 :  जी  at,  छोटे  अखबारों  से  ।

 डा०  केसकर  :  जी  हां  छोटे  अख़बार  भी  ।  यह  प्रदान  विचारणीय  है  कि  क्या  सभी

 पत्रों  की  कुशलता  इसी  पर  निर्भर  है  या  इस  का  उन  पर  काफी  हद  तक  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 हम  इस  तथ्य  से  भली  भांति  अवगत  हैं  प्रौढ़  हमें  कई  बातों  का  ध्यान  रखना  पड़ता  है  प्रौढ़  मुझे  प्रा शाहे

 कि  इस  मामले  में  अ्रनुचित  रूप  से  विलम्ब  नहीं  होगा  ।

 श्री  मिलती
 :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  पृष्ठानुसार  मूल्य सुची  को  लागू  करने  में  विलम्ब

 का  एक  कारण  यह  भी  है  कि  अखबारी  कागज  की  कमी  है  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  अखबारी  कागज

 की  कमी  का  प्रतिकूल  प्रभाव  बड़े  प्रिया  श्र  शु खला बद्ध  अखबारों  के  बजाय  छोटे  अखबारों  पर

 अधिक  पड़ा  है  ?

 केसकर  :  मं  इस  का  बाद  का  भाग  नहीं  समझ  सका  |

 महोदय  :  क्या  इस  कमी  का  छोटे  अ्रखबारों  पर  बड़े  अखबारों  की  अपेक्षा

 भिन्न नहीं  पड़ा  है  ।

 पडा०  केसकर
 :

 अखबारी  कागज  बचाने
 की

 दृष्टि
 से  पृष्ठानुसार मूल्य  सूची  का  प्रदान  बिल्कुल

 अनुचित  होड़  से  बचाने  के  लिये  पृष्ठानुसार  मूल्य-सुची  के  प्रदान  जैसा  ही  नहीं  है  जो  संसद्‌  द्वारा  पारित

 किये  गये  अधिनियम  का  मुख्य  उद्देश्य  है
 ।

 स्वाभाविक  है
 कि

 एक  अनुसूची  होगी  ate  यह  अनुसूची

 भिन्न  उद्देश्यों  के  कारण  भिन्न  प्रकार  की  होगी  |  यह  विचारणीय  है  कि  क्या  इन  दोनों  को  मिला  कर

 एक  साथ  लाया  जा  सकता  है  या  नहीं  ।

 fant  खाडिलकर :  एक  बार  मंत्री  महोदय  ने  स्वयं  यह  कहा  था  कि  भ्रनुसुची  पुरी  हो  गई  न

 शीघ्र  ही  इस  की  घोषणा  कर  दी  जायेगी  ।  श्री  के  उन  के  उत्तर  से  ऐसा  प्रतीत
 होता  है

 कि
 अखबार

 मूल  ait  में
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 उद्योग  के  कुछ  हितो ंने  झपने  निषेधाधिकार  का  प्रयोग
 कर  दिया है

 ।  क्या  यह  सच  है  कि  जहां

 तक  विलम्ब  होनें  का  oer  कुछ  अखबारों  के  मालिक  at  का  अड़ियल  रुख  उस
 के

 लिये

 दायी है  ?

 डा०  केसकर  :  जी  नहीं  ।  इस  विलम्ब  के  लिये  किसी  शभ्रखबार  का  मालिक  या  waaay

 मालिकों का  कोई  वर्ग  उत्तरदायी  नहीं  है  ।  में  कह  चुका  हूं  कि  भ्रनुसूची  का  किस  प्रकार  की

 अनुसूची लागू  की  जानी  ऐसा  नहीं  है  जिस  का  से  निर्णय  किया  जा  सके
 ।  यह  एक

 महत्व  पूर्ण  प्रश्न  है  जिस  का  समाचारपत्रों  के  भविष्य  पर  भी  प्रभाव  पड़  सकता  है  ।  जब  मेंने  कहा था  कि

 अनुसूची  प्रायः  तैयार  है  तब  मेरा  तात्पय  यह  था  कि  कुछ  अनुसूचियों  के  प्रारुप  करीब-करीब  तेयार  थे  ।

 उन्हें  विभिन्न  हितों  के  पास  भेज  कर  उन  के  विचारों  का  पता  लगाया  गया  है  ।  लेकिन  में  पिछली

 बार  बता  चुका  हुं  कि  ये  विचार  बहुत  परस्पर  विरोधी  हमें  उस  अनुसूची  के  संबंध

 बहुत  सावधान  रहना  है  जिसे  हम  लागू  करें  ।

 श्री  प्रभात कार :  दो  वर्ष  पहले  यह  कहने  के  बाद  कि  निर्णय  कर  के  अ्रधिसूचना  निकाल

 दी  wa  बाद  में  यह  कारण  बताया  गया  कि  उच्चतम  न्यायालय  में  एक  मामला  विचाराधीन

 है  जिस  में  यह  vet  उठाया  गया  है  कि  Hal  दस  का  असर  अखबारों  की  आजादी  पर  तो  नहीं

 क्योंकि  कुछ  मालिकों  ने  श्रमजीवी  पत्रकारों  को  चुनौती  दें  दी  इसलिये  राज  क्या  कारण  है  कि  इसे

 लागू  नहीं  किया  जा  क्योंकि  सरकार  ने  तो  दो  वर्ष  पहले  अधिसूचना जारो  करने  का  निश्चय

 कर  लिया था  ?

 केसकर  :  सरकार  ने  रसा  कोई  निर्णय  नहीं  किया  है  कि  किसी  खास  waar पर  वह

 पृष्ठानुसार  मूल्य-सूची  के  बारे  में  अधिसूचना  निकाल  देगी  ।  यह  निश्चय  किया  गया  था  कि  वह

 उपयुक्त  पर  उसे  निकालेगी  ।  में  बता  चुका  हूं  कि  कुछ  महत्वपूर्ण  मसले  ग्रा  गये  |  इसलिये हम  ने

 सोचा  कि  seg  हो  यदि  हम  यह  देख  लें  कि  भ्रखबारों  की  झ्राजादी  के  सिद्धान्त  पर  क्या  निर्णय  होता

 है  झ्र  क्या  इस  निर्णय  का  उस  कायें  पर  भी  कोई  प्रभाव  पड़  सकता  है  जो  हम  करने  जा  रहे  प्रौढ़

 उस  के  बाद  इस  मामले  में  कुछ  फैसला  करें  |

 श्री  भक्त  दर्शन  :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  पिछले  दो  वर्षों  में  जो  उत्तर  दिये  हैं  उन  से  क्या

 यह  अनुमान  लगाया  जा  सकता  है  कि  यह  प्रश्न  के  लिये  समाप्त  कर  दिया  गया  है  या  कुछ

 आदा  wat  बाकी  है  ?

 केसकर  :  माननीय  सदस्य  जो  निष्कर्ष  चाहें  निकाल  लें  ।  में  उन्हें  संतुष्ट  कर  सकने  में

 असमर्थ हुं  |

 मंसुर  में  विस्थापित  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 ga
 दीवाने  ठप्पा

 ¥PER
 Lat  वोडयार

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पूर्वी  पाकिस्तान

 से  ara  विस्थापित  व्यक्तियों  के  मैसूर  के  नगर  पेरिया  पटना  में  पुनर्वास  के  लिये  कया  कार्यवाही  की

 गई  है
 ?

 ह

 मूल  ष्ा

 1Veto,
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 पुनर्वास  उपमंत्री  go  ao  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों
 को

 पेरियापटना नगर  में  नहीं  बल्कि  पेरिया पटना  तालुक  में  बसाने  के  लिये  एक  योजना  स्वकृत  की  गई

 थी  :  उस  योजना  में  निम्नलिखित  प्रगति  हुई  है  —

 (१)  वृक्षों  को  गिनने  शर  गिराने  का  काम  शुरू  हो  चुका  है
 ।

 (२)  उस  क्षेत्र  को  कृषि  योग्य  बनाने  कौर  उस  का  विकास  करने  के  लिये  विस्तृत  सर्वक्षण

 किया  जा  रहा  है  ।

 (3)  केन्द्रीय  ट्रेक्टर  जिसे  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  का  काम  सौंपा  गया  वहां

 अ्रपनी  प्थीने  ले  जाने  के  लिये  प्रबन्ध  कर  रहा  है  ।

 fait  दिवनंजप्पा  :  वहां  कितने  शरणार्थी  बसाये  जायेंगे  ?

 tat  पु०  ao  लगभग  ८००  कृषि  परिवार  |

 श्री  दिवनंजप्पा  :  मैसूर  सरकार  को  इस  के  लिये  कितनी  सहायता  देने  का  विचार  हैं  ?

 श्री  पु  को  भास्कर  :  प्रत्येक  परिवार  पर  लगभग  S,e00  रुपये  खच  होंगे  ।  इस  योजना  का

 सारा  4.0  केन्द्रीय  सरकार  वहन  करेगी  ॥

 श्री  दिवनंजप्पा
 :

 इन  शरणार्थियों  के  लिये  कृषि  भूमि  की  व्यवस्था  करने  के  हेतु  कितना

 जंगल  साफ  किया  जाना  है  ?

 fait  Jo  ०  भास्कर
 :

 अभी  राज्य  सरकार  ने  केवल  ¥,000  एकड़  भूमि  दी  है  ह्म

 पता  चला  है  कि  वहां  जंगल  है  ।  परन्तु  यह  नहीं  कह  सकते  कि  कितना  जंगल  गिराना  पड़ेगा  ।

 fat  बौछार
 :

 क्या  इस  बारे  में  विस्थापित  परिवारों  पेरियापटना  तालुक के  लोगों

 की  राय  ली  गई  है  ?

 तथा  श्रत्पसंह्यक-झा्ये  मंत्री  मेहर चन्द  खन्ना  )
 :

 जब  कभी  विस्थापित  लोगों

 को  बंगाल  से  बाहर  बसाने  की  योजना  पर  कार्यवाही  की  जाती  है  तो  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 के  पदाधिकारियों  को  लिया  जाता  है  कौर  क्षेत्र  का  चुनाव  करने  से  पूर्व  प्रायः  उन  की  मंत्रणा  प्राप्त  कर

 ली  जाती  है  ।  जहां  तक  उस  क्षेत्र  के  लोगों  का  सम्बन्ध  में  ने  राज्य  सरकार  से  बातचीत  की  है  ।

 श्रीमती  इला  पालचौघरी  :  प्रत्येक  शरणार्थी  को  कितनी  जमीन  दी  जायेंगी  ज़मीन

 कितनी  उपजाऊ  है  ।  क्या  उस  से  परिवार  का  निर्वाह  हो  सकता  है  ?

 श्री पू ०  ato  भास्कर
 :
 प्रत्येक  परिवार  को  छः  एकड़  भूमि  दी  जायेगी  ak  राज्य  सरकार

 के  कथनानुसार  वह  एक  कृषक  परिवार  के  लिये  पर्याप्त  है  ।

 fairer  ty  चक्रबर्ती  यह  भूमि  सीमान्त  भूमि  है  या  TT-AaTeT

 ?

 मिल  अंग्रेजी
 में
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 tet  मेहर  चन्द  खन्ना  :  में  माननीय  सदस्य  को  विश्वास  दिला  दू  कि  जो  भूमि  कृषि  योग्य

 बनाई  जा  रही  है  वह  बहुत  उपयोगी  होगी  |

 एशिया  के  लिये  सामान्य  विपक्षी

 (  सरदार  इकबाल  fag  :

 |  sit  न०  रा०  मुनि स्वामी  :

 श्री  दलजीत fag  :
 ११९३.

 श्री  राम  शकर  लाल  :

 श्री  दासानी  :

 |  डा०
 रास  सुलग  सिंह  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एशिया  के  लिये  उसी  प्रकार  एक  सामान्य विपक्षी  स्थापित  करने  का  विचार  है  जैसे

 कि  पश्चिमी  योरूप
 में  सीमा  शुल्क  तथा  प्रफुल्ल  संघ  की  स्थापना  की  जा  रही

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  क्या  है  ?  ate  इस  बारे  में  भारत  सरकार  की  प्रतिक्रियायें

 कया  हैं ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :
 जी  नहीं  ।

 set  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 इकबाल  fag
 :

 क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  देश के  लोगों  से  कोई  सुझाव  मिला

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 जीਂ  मिस्र  में  हुए  एक  सम्मेलन  में  ate  एशिया  तथा  सुदूर  पव  के  लिये

 विधिक  आयोग  में  भी  अफरीकी  एशियाई  देशों  में  व्यापार  बढ़ाने  के  बारे  में  चर्चा  हुई  परन्तु

 सामान्य  विपणि  की  स्थापना  के  बारे  में  कोई  सुझाव  नहीं  दिया  गया  था  ।

 राजा  महेन्द्र  प्रताप
 :

 मैं  तो  चाहता  हूं  कि  सारे  संसार  के  लिये  एक  विपक्षी  हो  परन्तु  प्रभी  केवल

 यही  बता  दिया  जाये  कि  कया  भा  नेपाल  श्रीलंका  के  लिये

 एक  मार्केट  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 ऐसा  कोई  सुझाव  नहीं  हैं
 ।

 fara  इकबाल  fag  :  क्या  भारत  सरकार  ने  एशिया  के  लिये  ऐसी  मंडियां  स्थापित  करने

 की  सम्भावना  को  देखने  के  लिये  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :  इस  मामले  पर  चर्चा  की  गई  थी  परन्तु  यह  ख्याल  किया  गया  कि  कभी  कई

 कारणो ंसे  ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  ऐसी  मंडियां  तभी  सफल  हो  सकती  जब  राजनैतिक

 शर  सामाजिक
 विचार  प्रौढ़  श्राथिक  ढ़ांचा

 एक  सा
 हो

 |

 मल  wait  में

 1Common  Market  for  Asia.
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 wat का  बिना  बिका  care

 +

 पंडित  हवा  ना०  तिवारी

 |  श्री  नारायणन  कुट्टी  मेनन
 श्री  वॉरियर  :

 १११६४.
 1  सरदार  इकबाल  fag :

 |  श्री  राम  कृष्ण :

 ह  सुनकर

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशी  खरीदारों ने  जिन  जूतों  को  खरीदने  इन्कार  कर  दिया वे

 राष्ट्रीय लघु  उद्योग  निगम  लिमिटेड के  पास  बड़ी  संख्या  में  पड़े  हुए

 यदि  तो  उन्हों  ने  इन्कार  क्यों  किया  ae  उस  में  कितनी  पूंजी  रुकी  हुई

 क्या  सम् भरण करने  वालों  को  इन  जूतों  का  पूरा  मूल्य  चुका  दिया  गया  कौर

 इन  जूतों  को  बेचने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वाणिज्य तथा उद्योग तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  )  (7)  एक  विवरण सभा  पटल

 पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ५,  श्रतुबन्ध  संख्या  ५१]

 fifa  gto  ato  तिवारी  :  जो  जूते  प्रभी  भेजे  नहीं  गये  हैं  उन  का  मूल्य  कितना है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  जो  जूते  alt  तक  नहीं  भेजे  गये  हैं  उन्हें  अगली  खेप  में  भेजने  की  है

 ait  मूल्य  के  बारे  में  बात  चीत  चल  रही  है  ।  इसलिये  शायद  माननीय  सदस्य  नहीं  चाहेंगे  कि  में  उन

 का  मूल्य  बताई  |

 द्वा०  ना०  तिवारी  . *?  वे  जूते  घटिया  किस्म  के  होने  के  कारण  नहीं  लिये  गये  थे  तो  उन्हें

 किन  श्राघारों पर  खरीदा जा  रहा  है  ?

 श्री  सती दा  चन्द्र  :  ऐसी  बात  नहीं  रूस  से  वास्तव  में  ३  लाख  जूते  मंगवाये  गये  थे  परन्तु  समय

 पर  माल  न  भेजने  के  कारण  श्राडंर  में  ५००००  की  मांग  घटा  दी  गई  थी  इसलिये  रूस  के  भ्रामक  में  से

 ५४०००
 जूते  बचे  हुए  हैं  |  आशा  है  कि  अगली  खेप  में  इन्हें  भेज  दिया  जायेगा  ।  घटिया  होने

 के  कारण

 उन्हें  भ्रस्रीक़ृत  नहीं  किया  गया  है  |

 पं सरदार  इकबाल  fag  क्या  यह  सच  है  कि  ये  जूते  इस  लिये  अस्वीकृत  किये  गये  कि  पोलैंड

 के  प्रतिनिधि के  जो  माल  का  निरीक्षण  करने  पाया  जूते  हिदायतों के  अनसार  नहीं

 बनाये गये  थे  ?

 सती दा  चन्द्र  १४०००  जोड़े  श्र  हैं  ।  वे  भी  ५  हैं  ।  जब  वे  तैयार  किये  गये  थे  तो

 पोलैंड
 के  पोज़नन  मेले  में  उन  का  एक  नमूना  रखा  गया

 था
 कौर  पोलैंड  से  उन  के  कई  हराकर  प्राप्त  हुए

 थे  ।  बाद  में  उन्होंने
 कहा  कि  वे  इन  में  कुछ  परिवर्तन  कराना  चाहते  हैं

 ।
 यह  नई  माकिट  थी  इसलिए

 हमने  उन  की  हिदायतों के  अनुसार  नया  माल  तैयार  करा  कर  भेज  दिया  ।  ये  १४०००  जत  भी

 अच्छे  हैं  ott  वे  झ्र गली  खेप  में
 किसी  देना  को

 भेज
 दिये  जायेंगे

 ।

 मूल  stash  में
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 प  सरदार  इकबाल  क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  के  व्यापारियों  को  भी  ये  जूते  दिये
 गये

 थे

 परन्तु  घटिया  होने  के  कारण  उन्होंने  भी  स्वीकार  नहीं  किये ?

 प  बनी  सतीश  चन्द्र
 :

 मुझे  यह  मालूम  नहीं  ।  मुझे  तो  यह  बताया  गया  है  कि  ये  जूते  अच्छे  हैं

 उन्हें  अरन्य  देशों  में  भेजा जा  रहा  है  ।  खरीदारों के  निरीक्षक  उन्हें  देख  रहे

 श्री  क्या  सरकार  को  पता  चला  है  कि  योरुप  के  वामपक्षी  देशों  में  केवल  बायें पेर  के  जूते

 ही  भेजे  गये  थे  ?

 गश्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  सच  है  ?

 भी  सतीश  चन्द्र
 :

 जूतों  के  लाखों  जोड़े  भेजे  गये थे  ।  सम्भव  है  कि  एक  डिब्बे  में  दाहने  पैर

 के  या  ७ ताय  पैर  के  जूते हीਂ  गल्ती  से  डाल  दिये  गये  हों  ।  एक  दर्जन  के  करीब  डिब्बों  में  ऐसा  हीਂ  था  1

 परन्तु  खरीदार  उन्हें  बदलवा  सकते  थे  क्योंकि  गल्ती  से  ही  ऐसा  हुमा  होगा  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  w——

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  जूते  घटिया  नहीं  हैं  श्र  उन्हें  बेचने  के  लिये

 बातचीत  चल  रही  है  ।  यदि
 कौर  प्रश्न  पूछने  से  उन्हें  बेचने  में  सहायता  मिल  सकती  है  तो  मैं  अनुमति

 दे  देता  हं  परन्तु  अन्य  पुरकारी शनि  पूछने  से  ऐसी  धारणा बन  जायेंगी  कि  वे  वाकई  घटिया  हैं  चाहे वे

 वास्तव में  घटिया  न  हों  |

 fot
 स०  mo

 ये  जूते  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  द्वारा  बनाये
 गये

 थे
 अ्रौर

 eo जान  बूझ  कर  ऐसा  करते  रहे  हैं

 म्रध्यक्ष  महोदय
 :

 कुछ  के  बाद  यह  पुनः  पूछा  जा  सकता  है  |

 बम्बई की  कपड़ा  मिलें

 1११६४.  श्री  पांगरकर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार को  मालूम  है
 कि  बम्बई राज्य  की  कुछ  कपड़ा  मिलों  को  बहुत  ही  कम  लाभ

 हो  रहा  atk

 यदि  तो  क्या  सरकार  इन  कपड़ा  मिलों  के  काम  का  अनुसन्धान  करने  के  लिये

 कोई  जांच  समिति  नियुक्त  करने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 मंत्री  कानूनगो  )  :
 सरकार  देश  की  कपड़ा  मिलों  ,  जिनमें  बम्बई की

 कपड़ा  मिलें  भी  शामिल  के  संचालन  के  परिणामों  का  लगातार  अध्ययन  कर  रही  है  ।  यह  देखा  गया

 है  कि  Peut  में  कुछ  मिलों  को  बहुत  ही  कम  लाभ  शुभ्रा  ।..

 सरकार  इस  प्रयोजन के  लिये  कोई  जांच  समिति  नियुक्त  नहीं  करना  चाहती  देव  में

 सूती  वस्त्र  उद्योग  की  सदस्यों  का  अध्ययन  करने  के  लिये  हाल  ही  में  एक  समिति  नियुक्त  कीਂ  गई  थी  ।

 समिति  में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  जिस  पर  विचार  किया  जा  रहा  हैं  |

 पृश्नी  पांगरकर
 :

 क्या  कम  लाभ  होने  के  कारण  बम्बई  राज्य  में  कुछ  कपड़ा  मिलें बन्द  कर  दी

 गई  हैं  owe  oe

 मूल  अंग्रेजी  में
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 गयी  कानूनगो  कुछ  मिलें  मुख्यतः  इती  कारण  बन्द  कर  दीਂ  गई  हैं  कि  उन्हें
 चलाना

 नहीं  था  शौर  उनके  पास  काफी  स्टाक  जमा  थे

 श्री  रामेदवर  टोंटियाँ
 :  क्या  चीन  की  प्रतिस्पर्धा  के  कारण  हमारे  वस्त्र  निर्यात  को  हानि  पहुंची

 है  ग्र  क्या  हमारे  निर्यात  को  बढ़ाने
 के  लिये  सरकार  कोई  कार्यवाही  करने

 का
 विचार

 कर
 रही

 कानू  नगों  :  यदि  श्राप  की  ara  हो  तो  मैं  निवेदन  करूं  कि  यह  प्रश्न  बम्बई  मिलों  के

 लाभ  के  बारे  में  है  ?  वैसे  यदि  arg  स्वीकृति  दें  तो  मैं  इस  का  उत्तर  दे  सकता  हूं  ।

 श्रध्यक्ष महोदय : वह इस महोदय  :  वह  इस  प्रश्न  से  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 गंभीर  दामानी
 :

 कया  मंहगाई  भत्ते  में  वृद्धि  के  आंकड़ों  के  बारे  में  सरकार  को  मालूम  इस  के

 दरम्यान  दर्जे  की  मिलों  को  हानि  पहुंच  रही  हैं
 ?

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की

 जांच  करने के  लिये  मजूरी  बोड़  को  कोई  हिदायत  दी  है
 ?

 श्री  कानूनगो
 :

 यह  तो  राय  जानने  की  बात  है  ।  मजूरी  बोलें  तो  मजूरी  के  ढ़ांचे  की  जांच  कर  रहा
 है  । थि

 श्री  दामानी
 :

 मेरा  set  यह  है  कि  क्या  मंहगाई  भत्ते  के  बढ़  जाने के  कारण  मोटा  कौर

 कपड़ा  बनाने  वाली  मिलों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है
 ?

 श्री  कानूनगो
 :

 इस  में  तो  राय  मांगी  गई  है  ।

 धी  हेम  gent
 :

 कितनी  कपड़ा  मिलों  को  मशीनरी  की  हालत  ठीक  न  होने  के  कारण  कम  लाभ

 न्ह्दो  रहा  है  ।  वस्त्र  जांच  समिति  का  कहना  है  कि  महीनों  की  मरम्मत  प्रौढ़  उन्हें  बदलने  की  पोर  ठीक

 ध्यान न  देने  के  कारण  कपड़ा  मिलों  को  कम  लाभ  हो  रहा  है  |

 श्र  कानूनगो
 :

 मुझे  यह  तो  स्मरण  नहीं  कि  कितनी  मिलों  की  मशीनें  बहुत  पुरानी  हैं  ।  क्योंकि

 मिलें  ४७६  दौर  हमारे  पास  सभी  के  बारे  में  सूचना  नहीं  रहती ।  बारी  बारी  से  सब  का

 किया जा  रहा  है  परौ  सब  के  बारे  में  एकत्र  करने  में  काफी  समय  लग  जायेंगी |

 fat  खाडिलकर
 :

 वस्त्र  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  से  पता  चलता  है  कि  नरसिंह जी  मिल्स  जो

 बन्द  हो  गई  थी  उसे  अरब  सरकार  ने  लेकर  सहकारिता  के  आघार  पर  चलाया  तो  उस  से  काफी  लाम  होने

 लगा  ।  इसे  देखते  हुए  क्या  सरकार  इस  बारे  में  विचार  करेगी  कि  एक  घोडे  स्थापित  कर  जायें

 जो  उन  मिलों को  अपने  हाथ  में  ले  ले  जिन्हें  मितव्ययता पूर्ण  प्रबन्ध  न  होने  के  कारण  बन्द  fear

 रहा है  ?

 pat  कानूनगो :  उत्तर  में  मेंने  बताया  था  कि  वस्त्र  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  किया
 जा  रहा  है  श्र  में  उन  के  निष्कर्षों  का  पूर्वानुमान  नहीं  लगा  सकता ?

 श्री स०
 मस०  बनर्जी  :  कया  १६वें  श्रम  सम्मेलन  में  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  इन्दौर  और

 कानपुर के  लिय  दो
 समितियां

 स्थापित  की  जायेंगी
 ।

 कया  समिति  के  प्रतिवेदन  के  प्रस्तुत  होने  के  बाद
 इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 जोगी TTR!  | श्री  कानू  नौ
 :

 जी  वस्त्र  जांच  समिति  जिसके  सभापति  श्री  की  सिफारिशों

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 मूल  भर  प्रेमी  में
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 fait स०  धन  बनों  :  इन्दौर  कानपुर  के  लिये  दो  समितियां  नियुक्त  करने का
 निर्णय

 गया  था  ।  कया  वे  समितियां  नियुक्त  की  जा  रही  हैं
 ?

 शनी  कानूनगो
 :

 मुझे  ऐसे  किसी  निर्णय  की  जानकारी  नहीं हैं  ।

 श्री  रा०  क०  वर्मा  :  क्या  माननीय  मंत्री  यह  बतलाने  की  करेंगे  कि  कपडा  उद्योग  में

 ore  होने  के  कारण  मिलों  को  जो  नुकसान  हो  रहा  है  कौर  वे  बन्द  होती  हे  उस  को  रोकने  के  लिये

 गवर्नमेंट ने  कुछ  विचार  किया है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 हर  जगह  मिलने जमेंट  होता  है  ।  टेक्सटाइल  में  भी  होता  दूसरी  जगह  भी  होता

 है  प्रौढ़  उस  के  सम्बन्ध  में  जहां  से  कोई  शिकायत  ०4  उस  की  इन्क्वायरी  की  जाती  है  ।

 रा०  wo  बर्मा
 :

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  मिस मेनेजमेंट  होता  जिस  के  कारण  देश

 को  नुकसान  पहुंचता  उसको  वैसे  ही  चलने  दिया  जायेगा  या  उस  पर  कोई  कंट्रोल  लगाया  जायेगा
 ?

 श्री  कानूनगो
 :

 इंडस्ट्रीज  डेवलेपमेंट  ऐंड  रेगूलेशन  एक्ट  के  मातहत  बराबर  उसकी

 जाती  है  प्रौर  कुछ  कदम  उठाया  जाता  है  ।

 श्री  रा०  क०  वर्मा  :  इनक्वायरी  कमेटी ने  भी  अपनी  रिपोट  अन्दर

 महोदय  सामान्य  प्रदान  पूछने  से  नया  लाभ  ?  उन्होंने  बताया  कि  उद्योग

 तथा  अधिनियम  के  peta  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 थ्री  रा०  क०  वर्मा  :
 अध्यक्ष  में  यह  निवेदन  करता  चाहता हुं  कि  मैनेजमेंट  के

 बारे  में  समय-समय  पर  जो  टेक्सटाइल  इनक्वायरी  कमेटियां  यहां  कायम  की  गई  हैं  कौर  उस

 कमेटी  की  रिपोर्ट  में  स्पष्ट  तौर  पर  यह  बताया  गया  है  कि  मिसमैनेजमेंट  के  कारण  मिलें

 नुकसान  कर  रही  हैं  उस  सम्बन्ध  में  मुत्तफ़िक़ा  कोई  एक्शन  गवर्नमेंट
 की  तरफ  से  कानून के

 अनुसार  नहीं  लिया  गया  att  में  जानना  चाहता हूं  कि  sar  वह  ऐक्शन  लिया  जायेगा  ?

 श्री  कानूनी  :  यह  सवाल  पूछा  जाएगा  कितनी  इनक्वायरी हुई  अर  क्या

 क्या  कदम  उठायें गए  तो  उसका  जवाब  दे  दिया  जायेगा  ।

 ज्रिध्यक्ष  महोदय
 :

 जहां  तक  संभव  हो  माननीय  सदस्यों
 को

 सामान्य  प्रशन  नहीं  पूछने  चाहियें  ।

 उन्हें  जिस  मिल  विशेष  के  बारे  में  मालूम  हो  कि  उसका  प्रबन्ध  खराब  है  वे  उसी  के  बारे  में  प्रदान  पूछे ं।

 ag  यह  भी  पूछ  सकते  हूँ  कि  विशेष  मामलों  में  क्या  कार्य॑वाहीਂ  की  जा  रही  है  ?

 कर्मचारी राज्य  बीमा  योजना

 ग*  ११९६.  श्री  संगीता

 श्रीमती रेण  चक्रवर्ती  :

 क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  अ्रन्तगंत  श्रमिकों  को  नगदी  प्राप्त  करने

 ह  में  बड़ी  सुविधा  ate  विलम्ब  होता  wi

 मूल  अग्रेज़ी  में
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की
 गई  हैं  ?'

 श्रम  रोजगार  मंत्री  के  सभा  सन्  ato  मि TUR  |  नहीं  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 शी  संगण्णा  :
 क्या  इस  योजना  का  विस्तार  किया जा  रहा  और  यदि  तो  किसा हद

 fat  ल०  ato  far  इसका  एक  विशेष  प्रयोजन  है  शर  किसी  अन्य  प्रयोजन  के  लिये  इस

 का  विस्तार  नहीं  किया  जा  सकता  |

 रेणु  क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली में  ही  श्रमिकों को  ५  से  €  बजे  तक  खड़े हो  कर

 नगदी  मिले  बगैर  ही  जाना  पड़ता है  7

 पत्नी लेट  Ato  मिश्र  :  समाचारपत्रों में  भी  ऐसी  कुछ  शिकायतों  का  उल्लेख  किया  गया  है  परन्तु

 जांच  करने  पर  पता  चला  कि  यह  सही  नहीं  था  ।

 गाँधी स०
 म०  बनर्जी  :

 क्या  इस  योजना  को  श्रमिकों  के  परिवारों  पर  भी  लागू  करने  के  बारे  में

 कोई  अन्तिम  fra  gat  है
 ?

 teft  ल०  ना०  मिश्र  :  योजना का  जहां  तक
 सम्भव  हो

 विस्तार
 के  प्रदान  पर विचार  किया

 जा  रहा है  ॥

 पंजाब में
 चाय

 फके  छोटे

 भी  हेग  राज
 :

 हिए
 थे  श्री  अनिरुद्ध सिंह

 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २२  gg  1c  के  तारांकित प्रदान  संख्या  Lows  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  में  चाय  के  छोटे  बागानों  के  संस्थापन तथा  पुनर्गठन  reat  योजना

 पजाब  सरकार  से  प्राप्त  हो  गई  है  ;  अर

 यदि  तो  वह  क्या  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  जी  नहीं  ।.

 wet  उत्पन्न नहीं  होता  +

 हेम  राज
 :  कया  हाल ही  में  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किये

 गय  हूँ  a  कया  श्रफगानिस्ताना

 के  पास  हरी  चाय  बेचने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  ?

 सतीश  चन्द्र
 :

 किसी  वस्तु  को  खरीदना  या
 न

 खरीदना  तो  खरीदार  पर  निर्भर  करता  है  ।

 एक  करार  किया  गया  है  जिसके  wea हम  भ्रफगानिस्तान से  खरीदी  गई  वस्तु भ्र ों  का  मूल्य  भार
 तीय

 रुपयों  में  चुका  लेंगे  ate  झरफगानिस्तान  वे  रुपये  भारत  से  खरीद  करने  पर  खर्च  करेगा |  हमें  प्राशि

 है
 कि

 इस  से  हरी  चाय  की  हालत  भी  सुधर  जायेगी
 ।

 लाएल्‍एलण  re

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 पत्नी हेम  हरी  चाय  सम्बन्धी  प्रतिनिधि  मंडल  ने  सरकार  को
 जो

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया

 सरकार  ने  उसका  परीक्षण कर  लिया  है  श्र  यदि  तो  इसकी  सिफारिशें  क्या  हैं  ौर
 उनमें

 से  किन  को  सरकार  ने  कार्यान्वित  किया  है  ?

 सतीष  चन्द्र  :  यह  करार  भी  उन्हीं  सिफारिशों  का  भ्रध्ययन  करने  के  फलस्वरूप  किया  गया

 हैं  ।

 श्री  रामेदवर  टांटिया
 :

 सभा  में  कौर  बाहर  भी  कई  बार  यह  कहा  जा  चुका  है  कि  हरी  चाय

 मंहगी  हो  गई  है  कौर  पंजाब  के  चाय  क  बाग  द  हो  गये  हैं  ।  क्या  सरकार  स्थिति  में  सुधार

 करने  केਂ  लिये  कोई  प्रयत्न  कर  रही  है  क्योंकि  इससे  विदेशी  मुद्रा  की  राय  काफी  होती  है  ।

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 वह  बिल्कुल  ग्रहण  प्रश्न  है  उस  पर  केवल  पंजाब  सरकार  की  कांगड़ा

 योजना के  सम्बन्ध  में  ही  नहीं  बल्कि  समस्त  भारत  के  चाय  बागों  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 अभी  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  |

 श्री  हेम  राज
 :

 पिछली  बार  माननीय  मंत्री  ने  प्रश्न  का  उत्तर  देते  समय  कहा
 था  कि  केन्द्रीय

 सरकार  पंजाब  सरकार  को  इस  उद्योग  की  सहायता  के  लिये  कोई  सहायता  दे  रही  है  ।  गत  तीन  वर्षों  में

 पंजाब  सरकार  को  कुल  कितना  अनुदान  दिया  गया  था
 ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 केन्द्रीय  सरकार  पंजाब  सरकार  को  एक  कारखाना  लगाने  के  लिये  ऋण

 दे  रही  थी  जिस  से  उच्च  चाय  को  काली  चाय  में  बदला  जा  सकता  था  परन्तु  इसमें  कुछ  कठिनाइयां हैं

 हमें  पंजाब  सरकार  से  उस  की  योजना  की  प्रगति  का  पता  नहीं  चला  कौर  न  ही  उसने  हमसे  रुपया

 मांगा है  1

 शी  हेम  राज
 :

 पंजाब  सरकार  की  एक  योजना  केन्द्रीय सरकार
 ने  लौटाई  थी  क्या  केन्द्रीय

 सरकार  ने  उसी  विषय में  पंजाब  सरकार  से  दूसरी  योजना  मांगी  थी  -।

 fort  सतीश  चन्द्र  :  योजना  राज्य  सरकार ने  स्वयं  भेजी  थी  ।  उसे  कार्यान्वित करने  के  लिये

 हमने  कुछ  सहायता देने  का  वायदा  किया  परन्तु  इस  में  कुछ  कठिनाइयां  हैं  क्योंकि  पंजाब  सरकार

 अब  महसूस करती  है  कि  सहकारिता  सेक्टर  में  यह  कारखाना  नहीं  लगाया  जा  सकता  |  सहकारी  संस्था

 बनाने  के  लिये  पर्याप्त  संख्या  में  लोग  तैयार  नहीं हैं  ।

 झमरीका को कपास का संभरण को  कपास  का  संभरण

 श्री  रघुनाथ  सिह
 :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भ्रमरी का
 को  शाट  स्टेपल  कपास  का  संभरण  करने  के  मामले  में  पाकिस्तान  भारत  का  स्थान  ले  रहा

 ह्
 f

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )  :  अमरीका में  शार्ट  स्टेपल  कपास  का  प्रख्यात  धीरे-धीरे कम

 होता  जा  ष्ह्  है  ।  भारत  श्र  पाकिस्तान  से  अमरीका  में  प्रख्यात  भी  EXYANE FHA Ela AT El से  कम  होता  जा  रहा

 है  ।  यह  सही  नहीं  कि  पाकिस्तान  भारत  का  स्थान  ले  रहा  है  ।  हमारा  निर्यात  तो  परान्तिरिक  मांग  के

 पूरा हो  जाने  के  बाद  जो  शेष  बचता  है  उसी  पर  निर्भर  करता  है  ।

 श्री  रघुनाय  सिह  में  यह  जानना  चाहता  हूं  पाकिस्तान  में  शर  हिन्दुस्तान  में  जो  शार्ट

 स्टेपल  कौटेन  होती  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  इन  दोनों  देशों  ने  झ्र मरी का को  कितनी-कितनी  सप्लाई

 की  है
 ?

 no थ  eee
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 श्री  कानूनगो
 :

 भारत  से  भ्रमरी का  में  रायात  के  झांकने  ये  हूं

 )  गट्ठे

 FERVH— KY  9.0  ४१  दें

 PEYY—YE  श्र  ,  ८०  af

 PEXR—KY  ३,१४०  रै

 PEYwW— US  २०  पी

 से  मार्चे  )

 पाकिस्तान  से  भ्रमरी का  को  दिये  गये  निर्यात  के  झ्रांकड़े  ये  हैं

 )  गट्ठे

 PEYW—VY  ११.  २७  ”

 PEXY—KE  २२,५८०  (८

 PEYK—U  १६,  १०  ”

 PERQ—Ns  से  १०,  ३०

 श्री  रघुनाथ  fag:  इस  से  साफ  जाहिर  होता  है  कि  पाकिस्तान  ने  हिन्दुस्तान  की  ata

 अमरीका  को  ज्यादा  रूई  दी  है  ।  मे  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  आखिरकार  हमारी जो  यह  काटें  स्टेपल

 कोटैन  इस  के  एक्सपोर्ट  के  वास्ते  नगर  हम  ने  अमरीका  के  मार्केट  को  लूज  कर  दिया  तो  हमारे  मार्केट
 का

 कया  होगा  कौर  उसको  लूज
 न

 करने  बनाये  रखने  के  लिये  सरकार  प्रयास  कर
 रही

 है  ?

 श्री  कानूनगो  :  उस  के  लिये  प्रयास  कया  जा  रहा  है  लेकिन  उसमें  रुकावट  यह  है  कि  हमें  ae

 जरूरत
 को

 पहले  पूरा  करना  होता  है
 |

 pat  दामानी  :  क्या  न्य  देशों  को  हमारे  शाट  स्टेपल  कपास  का  निर्यात  भी  कम  हो  गया  है  शौर

 बदी  हां  तो  कहां तक  ?  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 श्री  कानूनगो  :  शाट  स्टेपल  कपास  की  सामान्य  मांग  सारे  संसार  में  ही  कम  हो  गई  है  इश  के

 स्थान  पर  हाथ  से  बनाये  गये  फाइबर का  प्रयोग किया  जा  रहा  है  ।

 गश्री श्र०  चं०  गृह
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  म  शार्ट  स्टेपल  कपास  की  अरब
 भी

 कमी  है
 ?

 श्री  ड कानन पो ् ह  घटिया  किस्मों  में  यह  आवश्कता  काफी  से  शरीक
 रहती  है  परन्तु  हमें  इसे

 रखना  पड़ता  है  क्योंकि  मानसून  कारण
 न

 मालूम  फसल  कम  हो  या  अधिक
 |  इसलिये देश  की  मांग

 के  पूरा  हो  जाने  के  बाद  हम  निर्यात  की  श्रीमती  देते  हैं  ।

 श्रीधर प्र ०  चे  गुह
 :

 कया  यह  सच  नहीं  है  कि  हमारा  निर्यात  कम  हो  रहा  है
 ?

 pala: मेंने  बताया  कि  सारे  संसार  में  शार्ट  स्टेपल  कपास  की  मांग  कम  हो  रही

 है  ।

 श्री  त्यागी  :  इसका  क्या  कारण  है  कि  भ्रमरी का  में  हमारी
 न

 की  मांग  कम  हो  रही  है

 जब
 कि  पाकिस्तानी  कपास  की  मांग  बढें

 रही है  ।  ग्राहकों  से  रुपर्ट पता  चलता  है  कि  तीन  वर्ष में  हमारा
 नयनन  पानाननटनगणर

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 निर्यात  १७.४१  से  कम  हो  कर  ३  .  ७०  हजार  गट्ठे  रह  गया  जब  कि  पाकिस्तान का  ११  २७  से  बढ़

 कर  १६  हजार  गट्ठे  हो  गया  |  अभी  कौर  बढ़  रहा  है  ।  हमारा  निर्यात  कयों  नहीं  बढ़  सका
 ?

 पत्नी  कानूनगो  :  पाकिस्तान  की  शाट  स्टेपल  कपास  की  झ्र पनी  खपत बहुत  कम  है  ।

 झ्०  चं०  गह  :  इस  कारण  से  हमारा  निर्यात  तो  नहीं  घट  सकता  |

 रघुनाथ  वह  मंडी  हमारे  हाथ  से  निकल  रही  है  ।

 fat  रंगा  :  क्या  इन  तीन  चार  वषों  में  हमारी  स्टेपल  कपास  की  खपत  बढ़ी  है
 ?

 far  नहीं  |

 fart  रंगा  यह  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 शार्ट  स्टेपल  कपास  ३/४  इंच  से  कम  होती  है  ।  सब  से  घटिया  बंगाल  देसी

 शर  सब  से  बढ़िया  कुछ  गुजराती  किस्में  होती  हैं  ३/४  इस  से  कम  के  कपास को  स्टेपल

 किस्मों में  रखा  जाता  है  ।  घटिया  किस्मों  का  निर्यात  करने  की  प्रेमी  दी  जाती  है  बढ़िया

 किस्मों की  नहीं

 fat  रंगा  :  उत्तर  संतोषजनक नहीं  है  ।

 महोदय  :  में  एक  प्र इनपर पर  ५०  अनुपूरक  प्रश्नों  की  अनुमति  नहीं  दे सकता

 श्री  रघनाथ  fag  :  सारे  संसार  में  हमारी  कपास  की  मार्केट  खत्म  हो  गई  है  ।

 para  महोदय  :.  कुछ  अनुपूरक  प्रदान  पूछने  से  इसका  व्यापार  बढ़  तो  नहीं  जायेगा  ।

 माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हें  कि  क्या  निर्यात  कम  हो  गया  है  या  देश  में  खपत  बढ़ गई

 है  या  दोनों  में  कमी  हुई  है  ।

 श्री  कानूनगो  :  देश  में  खपत  के  ठीक-ठीक  मेरे  पास  नहीं  हैं  परन्तु  मैं  कह  सकता

 हूं  कि  देश  में  खपत  बढ़  रही  है
 ।

 fat  त्यागी
 परन्तु  वह  कहते  हूं  कि  भारत  में  यह  कपास  आवश्यकता  से  भ्रमित  है

 ।

 पत्नी श्र०  बं गुह  भारत  में  कच्ची  कपास  फालतू  है
 |

 श्री  प्रभात कार  :.  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  पाकिस्तान  में  कपास  की  aries  खपत

 भारत  से  कम  है  इसीलिये  पाकिस्तान  प्रतीक  निर्यात  करता  है  ।  अब  प्रश्न  यह  है  कि  कया  भारत  में

 इस  प्रविधि  में  खपत  बढ़  गई  है
 ?

 पाध्या  उन्होंने  बताया  कि  उनके  पास  शझ्रांकड़े  नहीं  हैं  ।

 |.” है ५  चंगुल  इसके  अतिरिक्त  हम  जानना  चाह्ते  हूं  कि  पहले  जो  कपास  निर्यात  की

 जाती  थी  क्या  उसका  निर्यात  कम  हो  गया  है
 ?

 pat  कानूनगो  मने  बताया  कि  कपास  का  नियत  ware  रूप  से  नहीं  किया  जा  सकता  |

 फसल  कौर  देश  की  भ्रपनी  श्राव्य कता  को  देखते  हुये  इसका  विनियमन  किया  जाता  है  ।  देश  की

 अपनी  मांग  भी  बढ़  रही  है  ।
 हम  अधिक  निर्यात  की  अनुमति  नहीं

 दे  रहे
 es

 a
 Ag
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 अगला  |
 PaeTA

 हमको  इस  पर  बहस  करने  के  लिये  एक  घंटे  का  समय  मिलना  चाहिये  । श्री  रघुनाथ  fag :
 उत्तर से  हम  लोगों  को  सन्तोष  नहीं  gare  |

 अध्यक्ष  महोदय  :.  माननीय  सदस्य  लिख  कर  दे  सकते  हू
 ।

 श्री  रघुनाथ  बहुत  श्रीमान  |

 पाध्या  महोदय :  मैं  जानता  हें  कि  बहुत  से  माननीय  सदस्य  इसमें  भाग  लेना  चाहते हैं  |

 यदि  यह  इतना  महत्व  का  विषय  है  तो
 मैं  अवश्य  इस  पर  चर्चा  की  अनुमति

 दे
 दूंगा

 ।

 ताज  ग्लास  फैक्टर  लिमिटेड

 1१२००.  श्री  नागी  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्य  सांध्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  सामने  इस  का  प्रस्ताव
 रखा  है

 कि  वह  उद्योग  एवं  विनियमन )  2EYR  के  अधीन  ताज  ग्लास  फैक्टरी  लिमिटेड

 की  व्यवस्था  बप  हाथों  में  ले  लें
 ?

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  कब  रखा  गया  था  ;  त्यौरी

 सरकार  ने  wat  तक  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 तथा  उद्योग  उप  मंत्रो  सतीश  चन्द्र )  से  (71)  «-  हैदराबाद की  तत्कालीन

 सरकार से  १९५६  में  इस  का  सुझाव  प्राप्त  eat  a  कि  उद्योग  एवं

 PEXZ  की  घारा  १५,  १६  और  १८-क  के  अधीन  केन्द्रीय  सरकार  हैदराबाद

 में  सनत नगर  स्थित  ताज  ग्लास  aes  की  व्यवस्था  अपने  हाथ  में  ले  क्योंकि  उक्त  फैक्टरी  पर्याप्त

 रूप  में  बन्द  पड़ी  हई  है  ।  इस  मामले  की  प्राथमिक  जांच  के  केन्द्रीय  सरकार  ने  ग्राह्य  प्रदेश

 सरकार  को  सुचित  कर  दिया  कि  उद्योग  एवं  PEY2  के  अ्रधीन

 उसी  समय  व्यवस्था  संभाली  जा  सकती  है  जब  उन्हें  यह  सन्तोष  हो  जाए  कि  विपदा  का  एकमात्र  कारण

 कुव्यवस्था  है  |  राज्य  सरकार  यह  सिद्ध  नहीं  कर  सकी  कौर  हैदराबाद  सरकार  की  पूर्व  प्रार्थना  पर  जोर

 नहीं  दिया  गया  |

 pat  नागी  |  क्या  यह  फैक्टरी  आजकल  चल  रही  है  प्रौढ़  यदि  यही  कारण  है  तो  फिर

 सरकार  इसकी  व्यवस्था  क्यों  नहीं  संभालना  चाहती  है
 ?

 सतीश  चन्द्र  फिट  नहीं  चल  रही  है  ।  यह  लम्बे  अर्से  से  बन्द  पड़ी  है  ।

 fat  नागी  ह |  क्या  औद्योगिक  ट्रस्ट  फंड  ak  हैदराबाद  राज्य  बैंक  ने  फैक्टरी  को

 ऋण  दिया  है  ate  यदि  तो  कितना  ऋण  दिया  है  ।

 सती दा  यह हसन  प्रांगण  सरकार  का  इस  फैक्टरी  में  सब  काफी  हित है  ।  वह
 इस  विषय  की  जांच  कर  रहे  मुझे  यह  नहीं  मालूम  कि  उन्होंने  फैक्टरी  में  कितनों  पूंजी  विनियोग

 ह ee
 की  है  किन्तु  वह  पर्याप्त  रकम  होगी  |

 मल  अंग्रेजी  में
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 श्री  विवरण  में  बताया  गया  है  कि  केवल  कुव्यवस्था  की  दशा  में  ही  फैक्टरी

 को  हाथ  में  लिया  जा  सकता  है  |  यह  फैक्टरी  कुव्यवस्था  के  कारण  बन्द  हुई  थी  अथवा  किसी  प्राय
 कारण  ?

 पत्नी  सतीश  चन्द्र  :  जब  तत्कालीन  हैदराबाद  सरकार  ने  इसकी  व्यवस्था  किसी  प्राइवेट

 उद्योगपति  को  सौंप  दी  थी  उसी  समय  हुई  भारी  हानि  के  परिणामस्वरूप  फैक्टरी  बन्द  कर  दी  गई

 है  जब  हानि  शेयर  पूंजी  से  भी  अधिक  हो  तो  उस  स्थिति  में  इस  कचहरी  की  व्यवस्था  संभालना  भारत

 सरकार  के  लिये  सम्भव  नहीं  है  ।

 fat  प्रभात  कार  :  हैदराबाद  राज्य  बैंक  और  प्रौद्योगिक  निगम  ने  इस  कम्पनी  को  श्रीराम

 rf  दे  रखी  है  फिर  क्या  सरकार  इस  बात  का  उत्तरदायित्व  अपने  ऊपर  लेंगी  कि  बैंक  निगम

 को  उनकी  रक़म  वापस  faa  जाये  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  ate  सरकार  सकी  व्यवस्था  के  लिये  स्वतन्त्र  है  ।  यह  सुझाव

 कौर  ATE  सरकार  चाहे  तो  इसका  संचालन  कर  सकती  है  ।  यदि  केन्द्रीय  सरकार  से  किसी  प्रकार  की

 आवश्यक  हुई  तो  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  प्रभात  कार  Nn gas

 fara  महोदय
 :

 यह  सब  केवल  सुझाव  हैं  ।  माननीय  सदस्य  इस  बात  के  लिये  उत्सुक  हैँ  कि

 उसकी  व्यवस्था  संभाली  जाये  |  इसे  करना  अथवा  नहीं  करना  स्थानीय  सरकार  का  काम  है  |

 भारत की  हस्तशिल्प  खंथायेंਂ

 १२०१.  श्री  जाघव  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  कि  हस्तशिल्प  बोर्ड  भारत  में  हस्तशिल्प  एसोसियेशनो का  सर्वेक्षण

 प्रारम्भ कर  रहा  है

 यदि  तो  सर्वेक्षण  की  दिशा  में  श्रमी  तक  कितनी  प्रगति  हुई है  ;

 सर्वेक्षण  पर  feat  रकम  खर्चे  होने  की  सम्भावना  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  सतीदा  चन्द्र  )  :
 जी  हां  ।

 अखिल  भारतीय  हस्तशिल्प  बोर्ड  द्वारा  प्रवर्तित  सर्वेक्षण  दल  ने  हस्तशिल्प  से  सम्बद्ध

 श्रमिकों  को  एसोसियेशन  झ्र  उत्तर  मध्य

 केरल  श्र  पाण्डिचेरी  के  हस्तशिल्प  विक्रेताओं  के  बारे  में  सांख्यकि  एकत्रित  कर  ली  है  ॥

 सर्वेक्षण  की  अनुमानित  लागत  ¥Yo,o00  रुपये  है  ॥  4

 श्री जाघव  क्या  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखी  जायेगी
 ?

 श्री चन्द्र  :  .  सर्वेक्षण हो  रहा  है
 ।

 हस्तशिल्प
 बोर्ड  की  पिछली  रिपोर्ट

 मिली  हैं  ।  हस्तशिल्प  बोर्ड  ने  यह  कार्य  भारतीय  सहकारी  संघ  के  सुपुर्दे  कर  दिया  है
 ।

 उन्हें  कुछ  रिपोर्ट

 हूँ  ।  जब  हस्तशिल्प  बोर्ड  इन्हें  सरकार  के  सामने  रखेगा  तो  हम  इन  रिपोर्टों  का  परीक्षण

 नाता इन्ही  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखने  की  वांछनीयता  पर  विचार  करेंगे
 ।

 मूल  watt  में

 Handicrafts  Associations,
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 विदेशी  फिल्‍मों  का

 1*१२०२  श्री  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 PEXG—UYG  कौर  PEXG—¥S  में  विदेशी  फिल्मों  के  पर  कुल  विदेशी  मुद्रा

 डालर  कौर  aa  कितनी खर्च  की  गई  है  ;

 क्या  facet  फिल्मों  का  भुगतान  भारतीय  मुद्रा  में  करने  का  कोई  प्रयत्न  किया

 है  ;  और

 यदि  तो  उसके  कया  परिणाम  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  १९५६-५७  १९५७-५८  में  घुली  हुई

 फिल्मों  के  आयात  की  अलग  अलग  मुद्रा में  मूल्य  बताने  वाला  विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा
 जाता  है  ।  परिशिष्ट  ५,  waar  deat  ५२]

 site  माननीय सदस्य  का  ध्यान  ११  PaUG  कों  लॉक-सभा में  पूछे  गये
 तारांकित wet  संख्या  €  के  उत्तर  में  निर्दिष्ट  समझौते  की  आमंत्रित  किया  जाता  है  ।  दी  रक

 फिल्म  डिस्ट्रीब्यूटर  श्राफ  इण्डिया  )  बम्बई ने  भी  भारत  सरकार  से  यही  प्रार्थना  की

 थी  कि  ब्रिटेन  में  उनके  द्वारा  बताई  गई  धुली  हुई  फिल्मों  के  ara  के  उन्हें  समान  सुविधा

 प्रदान  की  जायें  ।  यह  प्रार्थना  स्वीकार  कर  ली  गई  थी  भ्र ौर  लाइसेंस  देने  वाले  श्रपिकारियों  को  इस

 प्रकार  के  भ्रनुदेश  जारी  कर  दिये  गये  कि  इस  फर्म  को  लाइसेंस  उसी  आधार  पर  दिये  जायें  जिनके

 श्रनतूसा' च्  की  पोद्यन  पिक्चर्स  sate  wafers  के  सदस्य-सेवायों  को  लाइसेंस
 जाते  हू  ।

 श्री  क्या  भारतीय  फिल्मों  के  बदले  में  विदेशी  फिल्मों  के  का  सौदा  किया

 गया  है
 ?

 यदि  तो  क्या  सरकार  इसकी  सम्भावनाओं  पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 प्रदान  के  पहले  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  है  ।  दूसरे  माग  के  उत्तर  में  निवेदन

 है  कि  भारतीय  फिल्मों  के  निर्यात  की  सम्भावना  के  लिये  हमने  हाल  ही  में  एक  समिति  स्थापित

 की  है  ।

 श्रीमती रेणु चक्रवर्ती रेणु  चक्रवर्ती  :  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  a  हमारी  समाचार  सम्बन्धी

 फिल्में  अन्तर्राष्ट्रीय  जगत  को  भी  स्पर्श  करने  लगी  हूँ  तो  फिर  विदेशी  फिल्मों  के  आयात  की  अनुमति
 क्यों  दी  जाती  है  ?

 port  कानूनगो  :  मुझे  उन्हीं  फ़िल्मों  की  जानकारी  है  जिनकी  अनुमति  दी  गई  है  ।  यह अनुमति

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  देता  है  ।

 पत्नी  हम  अपने  फिल्म  उद्योग  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  काफी  मात्रा  में  कच्ची
 फिल्में  मंगाते  हू  इसे  दृष्टि  में  रखते  हुये  व्या  विदेशी  फिल्मों  के  प्रख्यात  की  संख्या  में  कमी  करने  की

 सम्भावना  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  है
 ?

 port  कानूनगो  जी  हां  ।  प्रतिबन्ध  लगाये  गये  हैं  ।  कौर  घुली हुई  फिल्में  अधिकांश  मात्रा  में

 रुपयों  के  मूल्य  में  ही  मंगाई  जाती  हैं  ।
 —  ee  ——  en

 पल  अंगेजी  में

 filme
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 जाट  मिलं

 =
 श्री  ध्रुवीय  घोषाल

 SUES  तथा  इहाता

 नी  यह  बताने  की  छपा

 करेंगे  कि

 (#)  का  TLATL F  दर  जट  reat  क  ameeren t  पप  ee  जिन्होंने

 केन  प्रिय  सरकार  से  ऋण  ले  कर  मशीनों  का  नवीकरण  कर  दिया  है

 (@)  यदि
 तो

 उनके  लाभ  में  प्रतिशत  वृद्धि  कितनी  हुई  है
 ?

 .  मंत्री
 :  atc  प्रश्न  का  निर्देश  ट्रीय

 औद्योगिक  विकास  निगम  द्वारा  दिये  गये  ऋण  से  है  ।  यह  ऋण  हाल  ही  में  दिया  गया  है

 में  लाभ  का  निर्धारण  इतने  शीघ्र  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 ं  fart  अरविद  क्या  सरकार  ऐसी  किसी  योजना  पर  विचार  कर  रही  के  मिलों

 _  के  वैज्ञानिकरण  शौर  नवीनतम  मशीनों  के  प्रयोग  के  परिणामस्वरूप  होने  वाले  भर्ती  लाभ  की
 अ ७

 हिस्सा  कर्मचारियों
 को

 भी  मिलेगा
 ?

 pat  कानूनगो
 :

 नहीं  ।  निगम  हितों  की  देखभाल  करता  है
 द

 ae

 कितना  ऋण  दिया  गया  है  ?
 .

 न्र  Aw
 :  ९२  करोड़  CY  लाख  रुपये  स्वीकार  किये

 सिहर

 ३६

 लहना

 ह  से
 समास

 a
 ४  ._ ि

 (at  स०  म०  writ
 क

 1*१२०
 ow.  Lat  तंगामणि :

 थ

 क्या  पुनर्वास  तथा  संख्यक-किये  मंत्री यह  बताने  कं
 पा  करेंग

 क्या  नई  दिल्‍ली  में  बिना  नीलामी  ही  निष् कांत  सम्पत्ति  आवंटित  की  गईं  थी
 ;

 लि  यदि  तो  इस  प्रकार  कितनी  जायदादें  आवंटित  की  गई  हैं  ;  कौर

 क्या  यह  पद्धति  कभी  भी  जारी  है
 ?

 पुनर्वास  तथा  अल्प  संख्यक-क्वार्क  मंत्रो  मेहर  चन्द  खन्ना )  atc

 के  समय  जब  निष्क्रांत  सम्पत्ति  नई  दिल्‍ली  के  कस्टोडियन  के  अ्रधीन  ली  गई  तब  जायदादें  पुराने

 दारों  के  भ्र धि कार  में  थीं  maar  यदि  खाली  हुईं
 तो

 उन्हें  बाद  में  श्नावंटित
 कर  दिया

 गया
 I

 हमारी  जानकारी  के  म्रनुसार  नई  दिल्‍ली
 म  कोई  निष्क्रांत  जायदाद

 si

 है  ।

 महोदय
 :

 दूसरा
 ।

 =

 tat स०  Ho

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य
 पहल

 अपने  स्थान  पर  खड़े  नहीं  हुये
 ।

 a
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 रेणु  चक्रवर्ती  :
 मंत्री  महोदय  ने  आवंटन  के  बारे  में  उत्तर  दिया  है  ।  में  यह  जानना

 चाहती  थी  क्या  नीलक्रांता  सम्पत्ति  बिना  नीलामी  दी  गई  है  ।

 fat  मेहर  चन्द
 खन्ना

 :  प्रश्न यह  है
 कि  क्या

 निष्क्रांत  सम्पत्ति  नई  दिली  में  बिना  नीलामी

 आवंटित  की  गई  थी  ।  विभाजन  के  पश्चात्  निष्क्रांत  सम्पत्ति  कस्टोडियन  के  frase  में  आ  गई  और

 उन्हें  १६४७  ग्रोवर  १६४८  में  ग्राउंड  किया  गया  ।  उस  समय  नीलामी का  दन  ही  उत्पन्न  नहीं  |

 झा साम  में  कृत्रिम  रबड़  फैक्टरी

 १२०८.  श्रीमती  मजीदा  अहमद :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  ने  झा साम  में  कृत्रिम  रबड़  फैक्टरी  स्थापित  करने  का  प्राम  सरकार  का  प्रस्ताव

 अनुमोदित  कर  दिया  है  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  adit  :  नाहर कटिया  में  प्राकृतिक  गैस  से

 कृत्रिम  रबड़  बनाने  का  प्रस्ताव  एक  माइकल  उद्योग  की  आर  से  सरकार  की  मौत  प्राप्त

 हुआ है  ।  नाहरकटिया  मेँ  उद्भूत  गैस  के  यथासम्भव  श्रेष्ठ  उपयोग  के  बारे  में  समुचित  श्रष्ययन  कर  लेने

 ही  इस  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 भारत  नहरों  पानी  विवाद

 +

 रघुनाथ  fag :
 अल्प  सूचना  प्रदान  संख्या

 ९०२ श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :

 क्या  सिचाई  धौर  fara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 पाकिस्तान  ने

 Reve  में  किये  गये  भारत  पाकिस्तान  द्वारा  नहरी  पानी  समझौता  भंग  कर  दिया  है  ?

 कौर  विद्युत  मंत्री  मुहम्मद  इब्राहीम )
 ४  १९६४८  को  नहरी  पानी

 विवाद  के  बारे  में  भ्रन्तराज्यिकਂ  समझौते  पर  हस्ताक्षर  होने  के  थ  दो  वर्ष  से  भी  अधिक  बीतने

 १९४५०  में  पाकिस्तान  सरकार  ने  पहली  बार  यह  सुचना  दी  कि  पाकिस्तान  ने  दबाव

 में  यह  समझौता  स्वीकार  किया  यदि  समझौता  कभी  पाकिस्तान  पर  लागू  भी  था  तो  वह  अवधि

 समाप्त  हो  चुकी  है  प्रौढ़  उसे  में  प्रभावहीन  समझना  चाहिये
 |

 हमने  उत्तर  में  पाकिस्तान

 सरकार  को  सुचित  किया  कि  समझौता  करते  समय  अनिच्छा  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  था

 और  पश्चिम  पंजाब  सरकार  द्वारा  पंजाब  विभाजन  समिति  को  तीन  सप्ताह  बाद  प्रस्तुत  किये  गये

 नोट  में  भी  उस  प्रकार  का  कोई  सुझाव  नद्दी  था  और
 न

 बाद  में  किसी
 भी

 समय  एसी  चर्चा  उत्पन्न  हुई

 थी  |  हम  यह  बात  स्वीकार  करन  में  असमथ  हूं  कि  पाकिस्तान  ने  यह  समझौता  अनि
 i

 are  विवशता  के  अधीन  स्वीकार  किया  था
 ।

 हमने  पाकिस्तान  को  सुचना  दे
 दी

 है  कि  हम  अन्तर्राष्ट्रीय

 समझौते  को  एक  पक्षीय  रूप  म  भंग  कर  देने  की  बात  स्वीकार  नहीं  करते  हैँ  |  बाद  में  कौर

 हार  के  थ  १९५७  में  पाकिस्तान  सरकार  को  यह  जानकारी  दी  गई  कि  यदि  उन्हें

 इस  समझोते  की  व  पता
 मं

 कोई  सन्देह  हो  तो  उस  सरकार  के  लिये  उचित  मार्ग  यही  है  कि  वह  किसी

 न कन ननणण निष्पक्ष  अन्तर्राष्ट्रीय  प्राधिकार  से  न्यायिक  निर्णय  की  याचना  करे
 र

 यदि  वह  अपने  ही  किसी  मार्ग ाणणणयणाणणाणणण

 मिल  ata  में

 Inter  dominion
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 का
 अनुसरण  करना  नवा हेत  इस  प्रकार  के  मध्यस्थ  निर्णय

 की
 प्रक्रिया  के  भारत  सरकार  चर्चा  करने  को

 इच्छुक  है
 ।

 प्रभी  तक  उसर  प्रस्ताव  का  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं  |

 जहां  तक  भारत  सरकार  का  सम्बन्ध  है  यह  समझौता  अभी  विद्यमान  है  ।  र  इस  समझौते

 के  अ्रधीन  ही  भारतीय  राज्य  क्षेत्र  की  नहरों  के  माध्यम  से  पाकिस्तानी  नहरों  को  पानी  संभरण  किया

 जाता है  ।

 श्री  रघुनाथ  कया  पाकिस्तान  द्वारा  इस  समझौते  को  भंग  करने  के  बाद  भी  हम

 पाकिस्तान  में  पानी  का  संभरण  कर  रहे  हे  ?

 हाफिज  मुहम्मद  जैसा  हमने  उत्तर  में  कहा  था  यह  सच  है
 ।

 पुरानी  मंत्री  तथा  वैसे  दिक-किये  मंत्री  (  श्री जवाहरलाल नेहरू  )  :  इसका  उत्तर

 है  ।

 fat  रघुनाथ  पाकिस्तान  को  पानी  संभरण  करने  के  तीन  aes  समझौते  थे  ।  पाकिस्तान

 को  पानी  संभरण  करने  के  अन्तिम  समझौते  की  तारीख  क्या  थी  तथा  लिये  कितनी  अदायगी

 की  गई  थी  ?

 बल पोसचाइ  तथा
 faq  उपमंत्री

 :
 अन्तिम  तदर्थ  समझौता  ३१  १९५७

 को  समाप्त  हु  था  श्र  भारत  के  प्रधान  मंत्री  प्रत्येक  तिमाही  के  लिये  रक़म  निश्चित  करेंगे  ।

 fat  रघुनाथ  सिह  :  जब  वह  एग्रीमेंट  REX  में  समाप्त  हो  तो  उसके  समाप्त  होने

 के  बाद  क्या  हमने  इस  बात  की  कोशिश  की  कि  हम  पाकिस्तान  से  कोई  एग्रीमेंट  करके  उसको  पानी  दें  ?

 हाफिज  मुहम्मद  उसके  बाद  एक  समझौता  किया  गया  था  जिसके  आघार  पर

 पानी  का  संभरण  जारी  रखा  गया  ।

 fat  त्यागी
 :  विवरण  से  यह  प्रतीत  होता  है  कि  ३०  १९४५७  तक  पाकिस्तान

 पानी  का  विवादहीन  शुल्क  नियमित  रूप  से  दे  रहा  था  तौर  विवादग्रस्त रक़म  के  बारे में  उन्होंने

 REYo  तक  बक़ाया  राशि  feast  बैंक  में  जमा  करा  दी  अब  विवादहीन  विवादग्रस्त  दोनों

 ही  रक़म  नहीं  दी  गई  हे  ।  विवरण  के  अनुसार  Oo  लाख  रुपये  विवादग्रस्त  रक़म  बताई  गई  है  कौर

 विवादहीन रक़म  ज्ञात  नहीं  है  ।  पाकिस्तान  की  कौर  कुल  कितनी  रक़म  बक़ाया  है  ?

 मुहम्मद  इब्राहीम
 :

 शुल्क  देने  की  बात  में  उठाना  चाहिये  था
 |

 इसका  कारण

 यह  है  कि  इसकी  गणना  के  बारे  में  दोनों  देशों  में  कुछ  विवाद  है  ।  इस  पर  बातचीत  हो  रही  है  ।  इसके

 तय  होते  ही  भुगतान  कर  दिया  जायेगा  |

 क्या  इसका  अभिप्राय  यह  है  कि  केवल  गणित  सम्बन्धी  गुत्थियां  इसमें  बाघक

 हैं  श्र  किसी  प्रकार  का  मतभेद  नहीं है  ?

 मुहम्मद  इब्राहीमਂ
 :  निस्सन्देह |

 भरी mo  चे  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  पाकिस्तान  ने  १९४८  का  समझौता

 भंग  कर  दिया  है  क्या  इसका  अथ  यह  भी  है  कि  पाकिस्तान  ने  किसी  प्रकार  के  शुल्क  को  भुगतान  करने

 का  इरादा  भी  भंग  कर  दिया  है  ।  भविष्य  में  हम  किस  गांधार
 ee  र

 काया
 रक़म

 मांगेंगे  ?

 मिल जेबो  में
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 मुहम्मद  इब्राहीम  जी  नहीं  ।  समझौता  भंग  केवल  दाब्दों  में  किया  गया  है  व्यवहार

 मं  नहीं  ।  यह  समझौता  sett  लाग  है  ae  भुगतान  किया  जा  रहा  है  तथा  पानी  का  संभरण  भी  हो

 रहा  है  ।  केवल  शब्दों  में  ही  इसे  भंग  किया  गया  है  ।

 इकबाल  सिह  जब  उन्होंने  समझौता  भंग  कर  दिया  है  तो  फिर  बकाया  राशि

 की  कानूनी  स्थिति  क्या

 pore  महोदय  :  माननीय  मन्त्री  ने  कहा  हैं  कि  यह  केवल  शब्दों  में  ही  भंग  किया  गया  |!

 शि  न  चे  गह  :  समझौते  HATA  हमारी  कौर  से  ही  किया  जा  र्हाल  |  हम  जल  संभरण

 कर  रहे  हें  ।  उन्होंने  भूगतान  नहीं  किया  है  ।

 इकबाल  सिंह  :  प्रश्न  यह  है  ।  उस  समझौते  के  अनुसार  हमें  लगभग  १  करोड़ और  १९

 लाख  रुपये  लेना  हैं  ।  किन्तु  जब  पाकिस्तान  सरकार  ने  यह  समझौता  भंग  कर  दिया  हूँ  तो  इसकी
 adara  स्थिति  क्या  हू

 ?

 te  than  मुहम्मद  इब्राहीम  :  समझौते  के  बाद  भी  भुगतान  के  रूप  में  वह  उसकी  वैधता  स्वीकार

 कर  रहे हूँ  ।

 fat झ०
 चे

 कया  यह  सच  नहीं  हूं  कि  विश्व  बैंक  ने  यह  सुझाव  दिया  था
 कि

 पानी  संभरण

 करने  का  हमारा  उत्तरदायित्व  पांच  बाद  समाप्त  हो  जाना  चाहिये  |  यह  सुझाव  2euv F TAT म  रखा

 गया  था  प्रौढ़  समाप्त  करने  का  समय  CeUE  था  ६ दम  किस  आधार  पर  पानी  संभरण  कर  स्नेह

 जब  उन्होंने  समझौता  भंग  कर  दिया  हें  प्रौढ़  वह  भुगतान  भीਂ  नहीं  कर  रहे  हैं
 ?

 for  हाथी  :  LUV THT में  बैक  ने  यह  प्रस्ताव  रखा  था  किन्तु  पांच  वह  की  अवधि  का  केवल  थि

 ही  लगाया  था  कि  इस  दौरान  पाकिस्तान  सहायक  नहरों  प्रिया  किन्हीं  अन्य  संसाधनों  से  पानी  के
 संभरण  की  व्यवस्था कर  ले  इस  अवधि  का  ?exr  में  केवल  ही  लगाया  गया  था  ।  इसके

 पश्चात मामला  बढ़  गया  |  LENO  में  यह  प्रस्ताव  नहीं  बढ़े  ।  बैक  ने  फिर  सबका  रिता पूर्ण  प्रवृत्ति

 श्रीमान का  सुझाव  दिया  ।  उस  समय  हमने  यह  विचार  किया  कि  जब  हम  पाकिस्तान  को  पानी  संभरण

 कर  रहे  हें  तो  हम  झ्निद्चित  समय  तक  इस  बात  की  प्रती  क्षा  नहीं  कर  सकते  कि  हम  कब  तक  पानी  मिलने

 के
 लिये

 तैयार  |  हमने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  हू  कि  2ERVA WII में  राजस्थान  में  नहरें  तैयार हो  जायेंगी

 जब  पानी  को  पाकर  न  करना  सम्भव  नहीं  हो  सकेगा  |  हम  उसके  लिये  तैयार  रहेंगे  |

 श्री  रघुनाथ सिह  :  जब  पाकिस्तान  १९४८  के  समझौते  को  नहीं  मानता  तो  क्या  फिर  भी

 श्राप  वर्ल्ड  बैंक  के  द्वारा  उसके  साथ  समझौता  करने  के  लिये  तैयार  हैं  पौर  aes  बैंक  के  सामने  जो

 प्रोपोज  उसको  मानने  के  लिये  तैयार  है
 ?

 थी  जवाहर लाल  नेहरू  :  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  इस  पेचीदा  सवाल  को  इस  तरह

 जवाब  से  हल  करना  तो  दूर  समझा  भी  सकना  केसे  मुमकिन  है  ।  यह  एक  निहायत  पेचीदा  सवाल

 जिसमें
 दो

 मुल्कों  में  बात  हो  रही  है
 ।

 तीसरा  शरीक  उस  में  पड़ा  garg  ।  हम  बातचीत  कर  रहे  हैं
 ।

 उसमें
 न

 हम  कोई
 इस

 तरह  से  धमकी  देकर  सवाल  को  हल  कर  सकते
 न

 शर  जरिये  से
 ।

 बातचीत

 हो
 रही

 हैँ
 ।

 उसके  बीच  में  हम  ज्यादा  दूर  तक  नहीं  जा  सकते  हूँ
 ।

 जो  वाकयात  अरब  तक  वे  बता  दिए

 गए  हैं
 ।

 जाहिर  हं  कि  हमारी  कोशिश  हूं  कौर  शरू  से  Qe Wc  के  एग्रीमेंट  में  हमने  जो  कहा  वह  यह

 _  है
 कि

 हम  चाहते  हँ
 कि

 इस  पानी
 से

 दोनों  मुल्कों  को  फ़ायदा  जितना कि  हो  सकता  re
 ———— | atfex

 र

 faa  अंग्रेजी  में
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 कि
 अपनें  मलक  की  हमें  फ़िक्र  करनी  लेकिन  दूसरे  मुल्क  का  हमने  नुकसान  नहीं  करना  ह--दूसरे

 मुल्क  से  मतलब  है  लोगों  का  इस  ढंग  से  हम  देखते  हूं  देखते  रहेंगे  ।  जो  लाखों  प्रादमी  वहां
 उन  को

 कोई  नुकसान  नहीं  पहुंचाना  चाहते हैं
 ।  लेकिन  जाहिर है  कि  हम  अपने  मुल्क

 को  नुकसान  नहीं

 पहुंचा  सकते है  ।  दुखियारों  नहरों  के  ये  सवाल  पेचीदा  होते  फिर  भी  उनको हल  करने

 की  कोशिश हो  रही  हू  ।  जो  यह  सिलसिला  जो  यह  बातचीत  हो  रही  यहां  पर  जवाब  में  हम  कोई

 एसी  बात  कहें  कि  जिससे  बातचीत  बन्द  हो  तो  उससे  कोई  खास  फ़ायदा  नहीं  होगा
 |

 पत्र  पति  कारों  का  डाक  से  भेजा  जाना

 श्री  गोरे

 शिल्प  सुचना  संख्या  to,<  थी  नाथ  पाई

 श्री  जाघव

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  श्रीकृष्ण  हुआ  |  कि  डाक  तथा  तार  निर्देशिका  के
 खण्ड  ७४  के  कठोर  रूप  से  पालन  करने  के  परिणामस्वरूप  देश  में  पत्र-पत्रिकाएं  के  एक  स्थान  से  दूसरे

 स्थान  में  भेजन  में  पर्याप्त  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  प्रौढ़  इस  बात  का  निश्चय  करने  के  लिये  कि

 विवार  सुविधाएं  जारी  रहेंगी  सरकार  FAT  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  ह
 ?

 तथा  संचार  मंत्री  स०  का०  :  सरकार को  इस  विषय  में  कुछ

 मिली  है  ।

 यह  विषय  विचाराधीन हैं  ।

 श्री  क्या  सरकार  को  यह  मालूम  है  कि  गत  वर्ष  मैगजीनों  के  परिचालन  में  लगभग  तीन

 लाख  प्रतियों की  कमी  हो  गई  ह  ?

 श्री  स०  का ०  हमारे  पास  यह  जानकारी  नहीं  है  ।

 fat  उपरोक्त  अधिकांश  मैगज़ीनें  हिन्दी  भाषा  में  हैं  अथवा  meq  प्रादेशिक  भाषाओं

 की  ama  हैं
 ?

 श्री स०  का  ०  यह  प्रश्न  पुछा  गया  था  कि  कया  श्रमुक  नियम  को  लागू  करने  से  कठिनाई

 उत्पन्न  हो  गई  हे  किन्तु  नियम  लागू  करने  के  लिये  ही  होते  हैं  |

 श्री  गोरे  गत  कई  वष  से  यह  नियम  लागू  नहीं  किये  जा  रहे  हैं  ।  फिर  सरकार  उन्हें  अभी  धड़ों

 लागू कर  रही  हे  |

 श्री  स०  का०  पाटिल  :  यह  ज  औचित्य संगत  नहीं  हैं  यदि  कोई  नियम aa  तक  लाग

 नहीं  किया  गया
 तो

 भविष्य  में  भी  लागू  न  किया  जाये
 ।

 parent
 माननीय  सदस्य  यह  जानने  के  लिये  उत्सुक  हूँ

 कि
 वे  नियम  श्रभी  तक  लागू

 क्यों
 नहीं

 किये  गये  थे  तथा  उन्हें  अब  क्यों  लागू
 किय  जा  रहा  है  ।

 गा

 Ay  बी  में
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 पृश्नी स०  का०  जब  हमें  यह  मालूम  हु  प्रा  कि  हमें  किसी  दिला  में  अत्यधिक  हानि  हो  रही

 हूँ  तो  नियमों  की  कार्यान्वित  प्रारम्भ कर  दी  गई  ।  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  इनसे  कुछ  कठिनाई  उत्पन्न

 हो  गई  है  ।  हम  इस  पर  विचार  कर  रहे  हैं  कि  इस  स्थिति  का  सामना  कसे  किया  जाये

 श्री हेम  क्या  नियम  की  क्रियान्विति  का  अ्रखबारों  में  परिचालन  पर  विपरीत  प्रभाव

 डा हैं
 ?

 देवा  में  अखबारों का  चलन  पहले  ही  कम  है  ।  क्या  माननीय  मन्त्री  का  यह  विचार  है  कि  लोग

 इन  मेग़ज़ीनों  प्रौढ़  नखरा  के  लाभ  से  वंचित  हो  जायें
 ?

 श्री स०  का०  पाटिल  :  यह  भविष्य  में  उत्पन्न  होगा  ।  प्रभी  तो  क्रियान्विति प्रारम्भ  भी  नहीं

 हुई  हैं  इसी  लिये  यदि  अखबारों  की  बिक्री  में  गत  वर्ष  कुछ  असर  |  हे  तो  उसका  कारण  यह  नियम

 नहीं हू  |

 श्री  जाधव  :  क्या  माननीय  मन्त्री  जानते  हे  कि  जब  यह  नियम  उत्तर  प्रदेश  में  लागू  किया  गया

 तो  उच्च  न्यायालय में  इसको  चैलेंज  किया  गया  कौर  उच्च  न्यायालय  ने  निर्णय  दिया  कि  इस  नियम

 का  करो  रतापूवक  पालन  नहीं  किया  जाये  ?

 fat  स०  ato  पाटिल  :  जी  किन्तु  यह  ठीक  ऐसा  ही  हैं  |  कुछ  प्रकार  कोर्ट  में  पहुंचे  थे  तथा

 निषेध  प्राज्ञा  जारी  की  गई  है  ।  यह  प्रदान  अभी  भी  न्यायालय  के  समक्ष  विचाराधीन  हैं  ।

 om

 दमों  के  लिखित  उत्तर

 एसे टि सीन

 त  ब०  विट्रलराव : :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 bree

 देश  में  एसेटिलीन  के  निर्माण  की  नवीनतम  स्थिति  क्या  है  प्रौढ़  उसमें  इण्डियन  arty

 जन  एण्ड  एसेटिलीन  का  कितना  भ्रंश

 तीनों  नये  इस्पात  संयंत्रों  के  पूर्णरूपेण  उत्पादन  आरम्भ  करने  पर  वेल्डिंग  के  लिये  कुल
 कितनी  एसेटिलीन  की  आवश्यकता  होगी  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  12 °  )  देश  में  इस  समय  घली  हुई  एसेटिलीन

 गस  का  वार्षिक  उत्पादन लगभग  ६७०  लाख  वर्गफुट  ह  और  जिससे  मेसर्स  इण्डियन  श्रावसीजन
 कलकत्ता  पहलें  मैसेज  इण्डियन  आक्सीजन  एण्ड  एसेटिलीन  कम्पनी  )  का  भ्रंश  इस  उत्पादन

 में  लगभग  ८०  प्रतिघात हैं  ।

 लगभग  १,३००/१४,००  लाख  टन  प्रतिवर्ष ॥

 झाकादावाणो

 1*  ११६७.  श्री  कुमारन  :  क्या  सुचना  प्रौढ़  प्रसारण मंत्री  २६  १९५७ के  स्रतारांकित

 संख्या  २८४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  आकाशवाणी  के  चुने  हुये  स्टेशनों  पर  गीतों  प्राणी  का  चुनाव  करने  कौर

 घौर
 कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  परामर्श  देने  के  लिये  एक  मंत्रणा  समिति  बनाने  की  योजना  कार्यान्वित  गई  है

 पूल  ating
 1.  Acetylene
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 यदि  तो  किन-किन  स्टेशनों  पर  ?

 ate  प्रसारण  मंत्री
 शौर

 भी  नहीं  श्रीमान ।

 श्ान्घ्र  प्रदेश  में  सिल्क  तेयार  करने  का  कारखाना

 1*  १२०४.  श्री  सुबोध  हंसना
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा
 करेंगे

 कि
 :.

 किया  जायेगा  ;

 क्या  यह  सच  हैं  कि  are  प्रदेश  में  सिल्क  तैयार  करने  का  एक  कारखाना

 यदि  तो  क्या  परियोजना का  ब्यौरा  तैयार  कर  लिया  गया  हैं  ;

 कारखाना  स्थापित  करने  में  कुल  कितनी  पाथि  व्यय  की  जाने  वाली  हैं  ;  भर

 यह  कारखाना  सरकारी  क्षेत्र  में  चलाया  जायेगा  श्रथवा  गैर-सरकारी क्षेत्र  में  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  से  ७  अ्न्घ्र  प्रदेश में  सिल्क  तेयार  करने  का

 एक  कारखाना  स्थापित  करने  की  एक  योजना  पर  १९५८  में  सहमति  दी  गई  थी  WIT  प्रान्तर

 राज्य  को  इस  प्रयोजन  हेतु  KE,  ONY  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  की  गई  थी ।  राज्य  सरकार  ने

 तत्पश्चात्  एक  पुनरीक्षित  योजना  सहमति  &:  लिये  भेजी  है  जिस  पर  १,१२,५१०  रुपये  व्यय  होगा  |

 परियोजना  के  व्यौरे  की  जांच  हथकरघा  बोड़ें  द्वारा  की  जा  रही  है  ।

 शान  में  विघुत  परियोजनाओं

 1*१२०४५.  श्री  रामी  रेड्डी
 :

 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  arta  आन्ध्र  प्रदेश  में  विद्युत  परियोजनाओं

 की  अधिकतम  सीमा  में  वृद्धि  कर  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  कितनी  ofr  बढ़ाई  गई  है  ;

 क्या  are  प्रदेश  में  PEYY—— VE  में  गांवों  में
 बिजली  के  लिये  कोई

 रिक्त  निधि  की  व्यवस्था की  गई  है  ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  नं०  :  जी  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 जी  नहीं  ।

 दिल्‍ली  में  मकानों  का  अधिग्रहण

 FHL ROE.  श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  :  क्या  झ्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  युद्धकाल में  नई  दिल्‍ली  में  जिन  मकानों  का  श्रधिप्रहण सरकार  ने

 किया
 था

 कौर  तत्पश्चात्  जिन्हें  विदेशी  दूतावासों  को  दे  दिया  गया  था  उन्हें  श्रमी  तक  वापस  नहीं

 लिया  गया  है  तथा  जिन  का  कब्जा  अब  उन  के  मालिकों  को  दे  दिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  थ  क्या
 —  a

 मूल  अंग्रेजी  में

 1Silk  Processing  Factory.
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 श्रीवास  कौर  संभरण  उपमंत्री  (ett  अनिल  कु०  :  जी  हा

 कुछ  विदेशी  मिशन  कभी तक  अपने  लिये  कोई  स्थान न  तो  पट्टे पर  ले  सके हैं

 न  कोई  दूसरे  स्थान  का  निर्माण  कर  सके  हैं  ।  कुछ  भ्रमण  मामलों  में  वे  सम्पत्ति कम
 xr  | करने  अथवा  अधिग्रहण  को  पट्टे  में  बदलने  के  बारे  में  मालिकों  से  पत्र-व्यवहार  कर  रहे  त

 कलकत्ता में  पटसन  मिलें

 1१२०८.  श्री  जीत  rag  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है  कि  कलकत्ता  की  पटसन  मिलें  पर्याप्त  कच्चा  माल  न  मिलने  के  कारण

 अपनी  पूर्ण  क्षमता  भर  नहीं  कर  रही  ह  ;  र

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 विदेशों  स्थित  भारतीय  के  प्रमुखों  करा  भारत  को  रुपया  भेजा  जामा

 1*१२१०.  श्री  दिनेश  fag:  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वैदेशिक-कार्य

 मंत्रालय  भारत  को  भेजे  गये  रुपय  सम्बन्धी  विवरण  भेजे  जाने  की  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  प्रस्ताव

 पर  विचार  कर  रहा  है  जोकि  विदेश  में  सेवा  करने  वाले  भारतीय  कर्मचारियों  को  भेजने  होते  हे  ?

 वैदेशिक-कार्य उपमंत्री  लक्ष्मी  जी  हां  ।

 बीड़ी  की  तम्बाकू  तथा  पत्तों  का  मूल्य

 ~~
 करेंगे  f  कि

 श्रीमती  रेणु  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 बीड़ी  की  तम्बाकू  ate  उस  के  पत्तों  के  मूल्य  में  १६५६-५८ में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ;

 उत्पादन  शुल्क  में  वृद्धि  इस  पर  कहां  तक  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 क्या  बहुत  से
 छोटे-छोटे  व्यापारियों  are  निर्माताओं ने  अपना  रोजगार  बन्द  कर

 दिया है  ;  ौर

 यदि  तो  उस से  कितनी  बेरोजगारी  बढ़ी है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  बीड़ी  की  तम्बाक्‌ का मूल्य का  मूल्य  १९  ४६  से  gus

 में  लगभग  २०  रुपये  चढ़॒  गया  के
 पत्तों

 '

 के  मूल्य
 सम्बन्धी  जानकारी

 लब्ध  नहीं  है  ।

 बीड़ी  की  तम्बाकू  के  मूल्य  में  वृद्धि  का  प्रमुख  कारण  विभिन्न  प्रकार  की  बीड़ी  बनाने

 की  तम्बाकू  पर  उत्पादन  शुल्क  बढ़  जाना  है  |

 शौर
 बीड़ी  की  तम्बाकू  के  उत्पादन  शुल्क  में  वुद्धि  हो  जानें  से  किसी  छोटे  व्यापारी

 बाय
 निर्माणकर्ता  द्वारा  उस  के  प्रतिष्ठान

 बन्द
 कर  दिये  जाने  की  कोई  सुचना  नहीं  मिली  है

 मल ्  wast  में
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 पेकिंग  के  लिये  टोन  की  चादरें

 ११२१२.  श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  खाद्य  पदार्थों  की  पैकिंग  करने  वाले  उद्योग
 को

 डिब्ब  तथा  पीपे

 शादी  उस  की  शभ्रावश्यकतानुसार vat  मिलते  ;

 इस  उद्योग  के  लिये  टीन  की  चादरों  की  मांग  कौर  संभरण  सम्बन्धी  वर्तमान  स्थिति

 क्या है  ;

 क्या  इस  उद्योग  की  औरते  कोई  भ्रम्यावेदन  कौर  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं प्र ौर  उन  पर

 विचार  किया  गया  है  ;  कौर

 यदि  at,  तो  क्या  निर्णय  निकला  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री
 :

 से  खाद्य  पदाथ  पैक

 करने  वाले  उद्योग  को  विशेषकर  वनस्पति के  पैकिंग  के  लिये  टीन  की  चादरों  की  प्रा वश्य कता होती  है  |

 वनस्पति उद्योग  की  मांग  प्रति  वर्ष  २४,३२०  टन  है  ।  पैक  किये  जाने  वाले  ग्रन्थ  खाद्यों  की  ठीक-ठीक

 मांग  सम्बन्धी  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  यथासम्भव  देश  के  उत्पादन  से  ही  मांग  की  पूर्ति  की

 जाती  है  ।  विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धता को  दृष्टि  में  रखते हुए  केवल  उतने  आयात  की  ऋतुमति

 भोकता-निर्माताओं  को  दी  जाती  है  जो  देवीय  उत्पादन  ate  पैकिंग  सम्बन्धी  आवश्यकता  अथवा

 जो  भी  कम  की  गति  कर  सक े।

 वनस्पति  उद्योग  द्वारा  हाल  में  एक  सुझाव  दिया  गया  है  कि  सभी  वनस्पति  चाहे

 उन  के  अपने  निर्माण  संपंत्र  हों  waar  सम्पूर्ण  पैकिंग  सम्बन्धी  झ्रावइ्यकता  के  लिये  कोटा  मिलना

 चाहिये  ऐसा  नहीं  कि  केवल  नह  के  लिये  कोटा  निर्धारित  किया  जायें
 जो

 स्वयं  निर्माण  करते  हैँ
 ।

 सुझाव  विचाराधीन  है
 ।

 atfeecata  द्वारा  फिल  को  कारण  aa

 १२१३.  शी  बरूआ :  पया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नागा  विद्रोही  श्री  फिजो  के  पलायन  उन्हें  दी  गई  कारण  की  जानकारी

 पाकिस्तान  सरकार  को  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  उस  का  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 मंत्री  के सभा-सचिव सादत  चली  :  इस  विषय  पर  पाकिस्तानਂ

 सरकार  से  कोई  पत्र  व्यवहार  नहीं  किया  गया  है  ।  जब  संसद  में  यह  कहा  गया  था  कि  श्री  फिजो  ढाका

 में  तो  पाकिस्तान  के  अ्रघिकारियों  ने  इसे  भ्र स्वीकार  कर  दिया  था  |

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 मूल  रंगरेजी  में

 196(A)
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 मोटर  गाड़ी  उद्योग

 श्री  fao  चल  द्क्ल थि

 श्री  कृष्ण :

 सरदार  इकबाल  सिह  :

 ait  qo  qo  नायर

 श्री  रघुनाथ fag  :

 st  त्रिदिव  कुमार  यौरों  :

 |
 श्री  प्र०  के०  देव

 श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी  :

 Lat हेम  wen

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  zeus  में  उन  के  मंत्रालय  द्वारा  मोटर  गाड़ियों  कौर  श्राटोमोटिव  इंजनों  के

 निर्माताओं  की  एक  doa  वर्त  मान  विदेशी  मुद्रा  स्थिति  को  दुष्टि गत  रखते  हुए  सम्पूर्ण  मोटर  गाड़ी

 उद्योग  के  लिये  सम्बन्धी  कार्यक्रम  पर  पुर्नविचार  करने  के  लिये  बुलाई गई  थी  ;  कौर

 यदि
 तो

 बैठक  में  क्या-क्या  सुझाव  दिये  गये  कौर  सरकार  ने
 उन

 पर  क्या  निर्णय

 तथा
 उद्योग  उपमंत्री

 सतीश  :
 श्र  एक  विवरण लोक

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ५,  शझ्रनुबन्ध  संख्या  ५३]-

 भारत-बर्मा  व्यापार  करार

 राम  कृष्ण  :

 T¥ERLY.
 } | st  रघुनाथ  सिंह

 :

 श्री  हेम  wea
 :

 | axare  इकबाल  fag
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ११  १९४५८  के  ग्र तारांकित प्रदान  संख्या  २२  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  मे  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारत  भर  बर्मा  आर्थिक  प्रतिनिधिमंडल  के  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  को

 बढ़ावा  देने  के  बारे  में  जिस  प्रबन्ध  के  लिये  सहमति
 दी

 गई  थी  उस  की  दोनों  देशों  की  सरकारों
 >

 पुष्टि

 कर  दी  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रबन्ध  का  विस्तृत  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मंत्री  :  कभी  नहीं  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ॥

 प्रति-जारणकर्ता  (  एन्टी-ग्राक्सीडेंट )

 करेंगे  वि

 श्री
 त०

 ब०
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 भारत  में  इस  समय

 हाइड्रोक्सी-टाउलीन  किस  काम  श्राता  है
 ;

 मल  wrt  में
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 PEYG-NS  में  इस  में  से  कितना  प्रति  जारणकर्ता  (weet -areeize  )  का  आयात

 किया  गया  है  ;  ait

 बुटीलेटेड-हाइड्रोक्सी-टाउलीन की  तटागत  मूल्य  भर  विक्रय
 मूल्य  कितना  है  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  भारत  में  इस  समयਂ

 जारणकर्ता  )  काम  में  नहीं  भ्राता  है

 वाणिज्यिक  पर  at  तक  उस  का  आयात  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 sat  का  हस्तेकरणਂ

 _  श्री  रामेश्वर  टाटिया :
 1१२१७.

 श्री स०  चे  सामन्त  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  पब्लिक  लिमिटेड  समवायों  के  अंशों  के  हस्तेकरण  को  रोकने  केਂ  लिये

 कार्यवाही  करने  करा  विचार  करती  है  ;

 क्या  सरकार  के  पास  बहुमत  श्रंशभागियों  द्वारा  हाल  में  निदेशकों को  बदलने  के

 संबंध  में  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;  श्र

 यदि  at,  तो  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश
 :

 जी  हां

 शर  माननीय सदस्य  समवाय  १९५६  की  घारा  Wok

 के  अधीन  की  गई  शिकायतों  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  जो  निदेशक  बोर्ड  में  परिवर्तन  करने  की  दृष्टि

 से  की  गई  हैं  प्रौढ़  जिस  से  इस  बात  की  Arar  थी  कि  यदि  अंशों  के  स्वामित्व  में  परिवर्तन  करने  की

 अनुमति  दे  दी  गई  तो  समवाय  के  कार्यों  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ेगा  ।  सरकार  को  ae  तक  सात

 समवायों  के  निदेशकों  श्रथवा  प्रबन्ध  अ्रभिकर्ताश्रों  के  पास  से  €  alae  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 इन  में  से
 ४

 ग्रावेदन  te  कर  दिये  गये  थे  ।  शेष  ५  मामलों  में  भ्रन्तरिम  आदेश  जारी  किया

 गया  था  जिस  में  इस  बात  का  निदेश  दिया  गया  था  कि  पारित  किया  गया  कोई  भी  संकल्प  ग्रीवा

 की  गई  कार्यवाही  से  निदेशक  बोड़ें  में  तब  तक  कोई  परिवर्तन  प्रभावी  नहीं  होगा  जब  तक  कि  उस  की

 पुष्टि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 न

 कर  दी  जाये  ।  तत्पश्चात्  यह  AHA  आदेश  सरकार  द्वारा  समाप्त  कर

 दिया  गया  था  जबकि  वह  इस  बात  से  सन्तुष्ट  हो  गई  थी  कि  उन  की  परिस्थितियां  बदल  जाने
 के

 कारण  भ्र धि नियम की  धारा  Yok  के  ग्रीम  जारी  करने  की  कोई  झ्ावद्यकता

 नहीं रह  गई  थी  ।

 मल  watt  में
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 REWE  लिखित  उत्तर  १२  geass

 लघु  सिचाई  निर्माण  कार्य

 श्री  संगण्णा  :

 श्री  मोहन  स्वरूप
 ग  नः  १२१  च्

 श्रीमती  रेणुका  राय
 :

 1  सरदार  इकबाल  सिह
 :

 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कृषि  उत्पादन  में  वुद्धि  करने  के  लिये  विकास  कार्यों  पर  दिये  गये

 अत्यघिक  जोर  के  परिणामस्वरूप  द्वितीय  योजना  में  लघु  सिंचाई  कार्यों  के  लिये  श्रावंटित  छः  करोड़

 रुपये  की  राशि  में  बद्धी  कर  यह  राशि  ८३५  करोड़  रुपये कर  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  बढ़े  हुए  आवंटन  में  से  उड़ीसा  को  कितना  आवंटन  किया  गया  है  ;

 ar

 क्या  उड़ीसा  में  ae  सिचाई  कार्यों  की  प्रगति  सन्तोषजनक  है  ?

 उपमंत्री  इया०  त्‌०  फिलहाल  लघु  सिंचाई  निर्माण  कार्यों  के

 लिये  ६६  करोड़  रुपये  झ्रावंटित किये  गय  हैं  ।  हाल  में  योजना  के  नवीनतम  मूल्यांकन  के

 स्वरूप  यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  भ्रांति  रूप  से  बड़े  सिचाई  निर्माणकार्य ों  कौर  झांशिक रूप  से

 लघु  सिंचाई  निर्माण  कार्यों  हेतु  नहरों  के  लिये  २६  करोड़  रुपये  की  भ्र ति रिक्त  राशि  शझावंटित  कर

 दी  जाये  ।

 कोई  निर्णय  नहीं  किया  सया  है  |

 जी  हां  ॥

 भारत-पाकिस्तान  व्यापार  करार

 [*  १२१९.  सरदार  fag:  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  पाकिस्तान  REX  के  भारत-पाकिस्तान  व्यापार  करार  को  कहां  तक  कार्यान्वित  कर

 रहा है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )  :
 कुछ  कठिनाइयां  विशेषकर  सीमान्त  व्यापार और  भारतीय

 के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  महसूस  की  जा  रही  हैं  ।  इन  कठिनाइयों  पर  छः  मास  में  होने  वाले

 पुनर्विलोकन  सम्मेलन  में  चर्चा  करने  का  विचार  है  ।

 मिदनापुर  में  विस्थापितों का  पुनर्वास

 1*१२२०.  श्री  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  कोई  योजना  विस्थापितों  को  पश्चिमी  बंगाल  के  मिदनापुर  ज़िले

 में  बसाने  की  है  ;  कौर

 यदि  तो  वह  योजना  किस  प्रकार  की  है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 पुनर्वास तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  पुनर्वास

 की  सामान्य  योजनाकारों  के  अतिरिक्त  राज्य  सरकार  पूर्वी  बंगाल  से  as  विस्थापित  व्यक्तियों  को

 मिदनापुर  की  बेकार  भूमि  पर  बसाने  की  सम्भाव्य ता त्रों  की  खोज  कर  रही  है
 ।

 मिदनापुर
 के

 केलेघाई
 में  २००  परिवार  बसाने  की  एक  योजना  पहले  ही  स्वीकृत  की  जा  चुकी  है  ।  मिदनापुर  जिले  के  गरबेटा

 सोनी मं  १,०००  परिवारों  को  बसाने  की  दूसरी  योजना  विचाराधीन  है  ।

 सोवियत  रूस  को  ज  का  निर्यात

 स०  स०  बुर्जों

 1*१२२१.  2  sit  तंगामणि

 हाज़िर

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सोवियत संघ  से  जूतों  के  लिये  कोई  नया  काडर  प्राप्त  हुग्रा है  ;

 यदि  तो  कितन  का
 ?

 पुवा  रमणीय  मंत्रो
 जी  हां  ।

 भाग  का  ब्योरा  इस  अवस्था  में  बताना  उचित  नहीं  होगा  ।

 सड़क  कटने  के  इंजनों  का  निर्माण

 Sat  राम  कृष्ण
 :

 क्या  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  कितने  सड़क  कूटने  के  इंजनों  का  निर्माण  करने  का  लक्ष्य

 निर्धारित किया  गया  है

 asa  कूटने  के  इंजन  बनाने  के  लिये  wa  तक  कितने  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  ;  आर

 क्या  भारत  में  सड़क  कूटने  के  इंजनों  की  कमी  है
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 में  सड़क  कूटने  के  इंजनों  के  निर्माण  के  लिये  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  किन्तु  १९६०-

 ६१
 में  आद्या  की  जाती  है  कि  ४००  इंजनों  की  वार्षिक  मांग  होगी  ।

 तीन  i

 जी
 नहीं

 ।

 प्रधान  मंत्री  की  पहाड़-यात्रा

 १९१९
 श्री  ata  सिह  भदौरिया

 श्री  यादव

 कया  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  उन्होंने  अपने  प्रकार  काल  में  पहाड़ी  प्रदेश  में  रहने  का  व्यय  वहन  किया  था

 मूल  aaa



 Res  लिखित  उत्तर  १२  gays

 क्या  सारा  व्यय  भारत  सरकार  ने  वहन  किया  था  wi  यदि  तो  उनके  सम्पूर्ण

 अवकाश  काल  में  कुल  कितना  व्यय

 क्या  ऐसी  सब  सुविधायें  wa  सारे  संघ  मंत्रियों  तथा  राज्य  सरकारों  के  मंत्रियों  को
 उपलब्ध  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्य मंत्री  जवाहरलाल  जी  यह  at

 प्रधान  मंत्री  ने  स्वयं  बरदाशत  किया  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  बतलाया  जाना  जरूरी  है  कि  प्रधान

 मंत्री  उस  में छूट्टी  पर  नहीं  थे  कौर  उनके  रोज़मर्रा  के  काम  का  काफी  हिस्सा  मनाली  से  ही

 होता  जहां  पर  उनके  पास  कागज़ात  नियमित  रूप  से  भेजे  जाते  रहे  ।

 प्रधान  मंत्री  के  मनाली  में  ठहरने  के  दौरान  में  उनके  निजी  खर्चे  का  कोई  हिस्सा  भारत

 सरकार  या  पंजाब  सरकार  ने  बरदाशत  नहीं  किया  ।

 इस  प्रदान  में  किन  खास  सुविधाओं  कीਂ  तरफ़  शार  किया  गया  है  यह  जाहिर  नहीं
 ।

 केन्द्रीय या  राज्य  सरकारों  के  मंत्री  वहां  के  विश्वास  घर  में  लागू  नियमों  के  अनुसार  waar  निजी

 खचਂ  स्वयं  बरदाइत  कर  यकीनन  ठहर  सकते  हैं  |

 कपड़े का  उत्पादन

 LERo»
 पि  mata  सिह  भदौरिया  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे  टि

 देश
 में

 १९४८
 से

 प्रति  ae  कपड़े  का  कुल  कितना  उत्पादन

 इसी  अवधि  में  इस  उत्पादन  में  से  हथ करघों  तथा  अन्य  साधनों से  )

 कितना  उत्पादन

 देश  में  कपड़े  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  १६४८  में  कितनी  थी  ak  wa

 कितनी है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  से  एक  विवरण  साथ

 में  नत्यी है  ।  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  avy

 pat  कद  fag  भदौरिया :

 ९१०१  यादव  :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १०  LENS  के  तारांकित प्रइन  संख्या  Re  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भ्रम्बर  चर्खा  कार्यक्रम  के  संगठन  तथा  तरीकों  की  जांच

 करने के  लिये  १९४५७  में  स्थापित  की  गई  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 दिया  गया  है  जिसमें  अपेक्षित  जानकारी  गयी है  ।  परिशिष्ट  ४५,  waar
 संख्या  x4]

 1
 मूल

 अंग्रेजी
 में



 १२  geus  लिखित  उत्तर  REWE

 बम्बई  की  धम  सहकारी  समितियां

 1१९२२.  श्री  पांगरकर :  क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बम्बई  की  श्रम  सहकारी  समितियों  को  PeYO-4s F Ae A Agta F के  दौरान  में  सहायता  के

 लिये
 कितनी  राशि  आवंटित  की  गई  थी

 ?

 aq  श्रमिक  सहकारी  समितियों  तथा  या या वरीय fore  उपमंत्री  आबिद
 श्र  अर्द्ध-यायावरी  भ्रादिमजातियों  की  श्रम  संविदा  समितियों के  लिये  १,४६,४००  रुपये  की

 राशि  आवंटित की  गई  थी  ?

 त्रिपुरा में  विस्थापित  व्यक्ति

 1१&२३.  श्री  दीदार देव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 त्रिपुरा  में  ऐसे  विस्थापित  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  भारत  को  प्यार  जन

 करते  समय  पाकिस्तान  के  मुसलमानों  से  सम्पक  का  विनिमय  कर  लिया

 क्या  ये  विनिमय  विधिवत  करार  दिये  गये

 यदि  नहीं  तो  इन  सम्पत्तियों  के  बारे  में  कानून  न  बनने  का  क्या  परिणाम  होगा
 ?

 मंत्री  तथा  व  दैनिक-कार्य मंत्री  जवाहरलाल  :

 १९५७  तक  त्रिपुरा के  ३२  विस्थापित  परिवारों  ने  पाकिस्तान  के  मुसलमानों  के  साथ  प्रगति  सम्पत्ति

 का  विनिमय किया  था  ।  १९४५७  केप रचाए  विनिमय  की  गई  यदि  किया  गया

 तथा  विनिमय  की  गई  सम्पत्तियों  का  व्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  जो  त्रिपुरा  wares  से  मांगा  गया  हैं  ।

 मांगी  गई  जानकारी  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  |

 पहाड़ी  रंग चित्रों पर  areata  फिल्म

 1१९२४.  श्री  हेम  राज  :  क्या  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  २  १९५८ के  श्रतारांकित

 प्रकट  संख्या  ३१८६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पहाड़ी  रंग चित्रों  तथा  aa  घाटियां  )  पर  आधारित रंगीन  फिल्म  पूरा

 हो  गया

 यदि  at,  तो  वह  पर्दे  पर  कब  दिखाया  जायेगा
 ?

 सुचना  प्रसारण मंत्री  केसकर )  और  (  )  फिल्म  तयार  हो  गया  है

 कौर  उसकी  रंगीन  कापी  तैयार  करने  के  लिये  इंग्लिस्तान  भेजी  गई  है  ।  की  जाती  है  कि

 वह  आगामी  ay  तक  दिखाया  जा  सकेगा  |

 पाकिस्तानियों का  भारत  श्रीरंगम

 TRARY.  श्री  पांगरकर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क  )  पाकिस्तान  से  १९४८  में  wa  तक  कितने  पाकिस्तानी  भारत  शौर

 उक्त  काल  में  कितने  भारतीय  पश्चिमी  पाकिस्तान  गये
 ?

 oS

 मूल  अंग्रेजी  में

 1Nomadic.

 *Semi-nomadic.



 Reso  लिखित  उत्तर  शुक्तवार, च्प्ठ  १२  Rays

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिका-कार्य मंत्री  जवाहरलाल  :  १-१-१९५८  ले

 लेकर  ३१-७-१९५८  के  दौरान  में  ४०,०४२  पाकिस्तानियों  ने  भारत  यात्रा की  ।

 उक्त  काल  में  ५६,४३०  भारतीयों ने  पश्चिमी  पाकिस्तान की  यात्रा  की  ।

 भारत  का  घि देदी  व्यापार

 1१६२६.  श्री  कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  भारत

 के  आयात  भ्र  निर्यात  व्यापार  के  बीच  भ्रातृ  की  वर्तमान  स्थिति  कैसी  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  ,  geys  के  दौरान

 में  भारत  के  ward  कौर  निर्यात  व्यापार  के  बीच  का  शअ्रन्तर  १२८  करोड़ रुपये  था  |  इस  सम्बन्ध

 में  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  लोक-सभा  में  २७  १९५८  को  पूछे  गये  तारा  संख्या

 १००४  के  दिये  गये  उत्तर  की  कौर  आकर्षित  किया  जाता  है  ।  ५  के  महीनों  के  बारे  में  स्थिति

 क्या  इसका  प्रभी  पता  नहीं  है  ।

 मराठवाड़ा प्रदेश  में  छोटे  पैमाने के  उद्योग

 TeX.  श्री  पाटेकर  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बम्बई  के  मराठवाड़ा प्रदेश  के  वे  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  कौन-कौन  से  हैं  जिनको  केन्द्रीय

 सरकार
 से

 वित्तीय  सहायता  मिलने  के  कारण  तक  लाभ  पहुंचा

 क्या  सरकार  ने  उपर्युक्त  प्रदेश  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  कुछ

 योजनाओं  पर  सहमति  दी  ak

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 से  एक  विवरण

 लोक-सभा पटल  पर  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ५६]

 हिमाचल  प्रदेश  में  गुह-निर्माण  ऋण

 1१९२८.  श्री  दलजीत  fag:  क्या  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 हिमाचल  प्रदेश  में  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  जिनको  PEKG-US  में  मकान

 बनवाने  के  लिये  ऋण  दिया  गया

 क्या  उनमें  से  कुछ  के  पास  पहले  से  ही  अ्रपने  मकान

 क्या  ऋण  के  रूप  में  जो  राशि  दी  गई  है  वह  में  मकानों  के  निर्माण  पर  व्यय  को

 गई  कौर

 यदि  तो  सरकार  ने
 इस

 सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 श्रीवास  sit  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०  हिमाचल  प्रदेश  में

 अल्प  झाय  वर्ग  गृह-निर्माण  योजना
 के

 अ्न्तगंत  REXG-UG  में  मकान  बनवाने के  लिये  es  व्यक्तियों

 x  AQ  ५  ह

 पाल  अ्रग्रजी



 १२  १९४५८  लिखित  उत्तर  २६८१

 जी  ९८  व्यक्तियों  में  से  ६३  व्यक्तियों  के  पास  पहले  से  ही  मकान  थे  ।  ये  मकान

 या
 तो  उन  व्यक्तियों के  परिवार  की  श्रावश्यकता  से  बहुत  छोटे  थे  प्रथवा  उनकीਂ  अवस्था  इतनी

 हज  थी  कि  जिसकी  मरम्मत  नहीं  की  जा  सकती  थी  ।  अल्प  राय  वर्ग  गृह-निर्माण  योजना  के  श्रीहीन
 उस  व्यक्ति  को  राशि  देने  में  कोई  प्राप़्ति  नहीं  भले  ही  उसका  मकान  हो  न्  कि  उसका

 यह  मकान  उसके  प्यार  रहने  के  ही  काम  में  लाया  जायें  ।

 (7)  जी  at

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 विवाद

 1१९२८.  श्री  श्रोंकार  लाल  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान
 में  PENV-4S  के  दौरान  में  सीमेंट  कारखानों  में  कुल  कितने  श्रमिक  विवाद

 ऐसे  विवाद  किस  प्रकार  के  ग्रोवर

 उन  पर  की  गई  ?

 पश्चिम  उपमंत्री  आबिद  :  चार

 वे  मजूरी  काम  की  स्थिति  कौर  निवृत्ति  wife  के  बारे  में  थे  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  इन  विवादों का  निर्देश  न्यायनिर्णयन के  लिये  औद्योगिक

 करण  को  कर  दिया  गया  है  ।

 नागा  विद्रोही

 1१६३०.  भ्रं.मती मफोदा माफी  दा  श्रहमद :  कया  प्रधान
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १४५

 \
 PEAS  से  ले  कर  १४  १९४५८  के  दौरान  में  कितने  गागाझ्ों  विद्रोहियों  ने

 समपंण  किया  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वं  दैनिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  YOR

 उड़ीसा  का  औद्योगिक विकास

 1१९३१.  कुम्हार :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १८  gous  के  अ्रतारांकित

 प्रश्न  संख्या  १४०७  के  उत्तर  के  सम्बंध  में  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 प्रथम पंच  वर्षीय  योजना  काल  ati  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजनाकाल  के  दौरान  में

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  राज्य के  विभिन्न  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  आवंटित  रानी  में  से  उड़ीसा

 राज्य  सरकार न  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  है  ;  और

 वे  उद्योग  कौन-कौन  से  हैं  किन-किन  स्थानों  पर  हैं  ?

 तथा  उद्योग  लाल  बहादुर  ग्रोवर  पुरी  जानकारी

 कभी  उपलब्ध  नहीं  है  प्र  ata  रूप में  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  पीते  ही  सभा  पटल  पर  रखी

 जायेंगी  |
 rr  rr  ss

 मूल  ast  में
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 भवन

 १९३२.  श्री  नवल  प्रभाकर :  क्या  सुचना  श्योर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि

 नई  दिल्‍ली  के  भवनਂ  में  मंत्रालय  के  कौन-कौन से  कार्यालय  चके

 गये  हूँ  ;

 इस  भवन  पर  कुल  कितना  व्यय  हुआ  है  ;  और

 इस  भवन  को  वातानुकुलित  करने  में  कितना  व्यय  किया  गया
 ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  :
 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय के  जो

 दफ्तर  भवन  में  ले  जाय  गये  उन  के  नाम  यह  हैं
 eeaamad

 प्रेस  इ  इन्फॉरमेशन  गवेषणा  तथा  संदर्भ  फोटो  यूनिट  अर  इंडिया

 रेडियो  के  मेंटेनेंस  रिसने  इंजीनियर  ai  सेंट्रल  sae  धज सकल  के

 प्रोजेक्ट  के  दफ्तर  डायरेक्टोरेट  जनरल  श्राफ  इंडिया  रेडियो

 का  कुछ  हिस्सा |

 इस  भवन  के  बनाने  पर  कुल  लगभग  Yo
 लाख  रुपये  खर्चे  हुए  ।

 भवन  को  वातानुकूलित कराने  पर  कुछ  खर्चे  नहीं  किया  गया  लेकिन  कान्फ्रेंस हाल  कौर

 कुछ  कमरों  को  वातानुकूलित कराने  की  लागत  लगभग  ८४,०००  रुपया  होगी  |

 सुगम  संगीत

 १९३३.  श्री  नवल  प्रभाकर
 :

 क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 आकाशवाणी  में
 सुगम  संगीत

 की
 धुनें  तैयार  करने  वाली  जो  टुकड़ियां हैँ  वे

 किन-किन  केन्द्रों  में  स्थापित  की  गई

 सुगम  संगीत  की  ये  धुनें  किन-किन  भाषाओं  में  तैयार की  गई  हैं  ;

 इनके  रिका  तै  यार  करने
 से  पहले  क्या  यह  जांच  कर  ली  जाती  है  कि  ये  धुनें

 प्रिय  हूँ
 ?

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  :
 इस  समय  सुगम  संगीत  की  कुल  पांच

 मंडलियां  आकाशवाणी  के
 दिल्ली

 मद्रास  पौर  लखनऊ  स्टेशनों  पर  काम  कर रही

 @  |
 बाकी  सब  स्टेशनों  पर  एक  एक  सहायक  निर्माता  मौजूद  है  जिसको  काम  भी  इसी  ढंग  का  होता

 है

 तेलूगू  उड़िया  ate  पंजाबी  ।

 जो  धुनें  लोकप्रिय
 मानी  जाती  हूँ  उनके  गाने  बनाये  जाते  हैं  ax  जिन  धुनों  के

 प्रिय  होने  की  उम्मीद
 होती  है  उन्हें  मंजूर

 कर
 लिया  जाता _

 मूल  ग्र ग्रेजी  में
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 काम  दिलाऊ  दफ्तर

 1१९३४.  श्री  ब्र  व्या  शम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  द्वारा  रजिस्टर  किये  गये  ne  तक  कुल  कितने  लोगों  को  रोजगार  मिल

 चका  ह ै?

 उपमंत्री  आबिद  :  Faas  के  अन्त  तक  कुल  RE,R8,  319G

 व्यक्तियों को  काम  मिला  है  ।

 कपड़ा  निर्यात

 sony
 1१९३५.  इकबाल  सिह  :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  कपड़े  का  निर्यात बढ़ाने
 के  लिये

 कोई  योजना  बनाई  गई  है  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  वह
 कसी

 है
 ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 गौ  wat  तक

 सरकार  ने  तथा  सूती  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन  परिषद  ने  कपड़ा  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  जो  उपाय  किये

 उनकी  सूचना  सभा  को  समय-समय पर  दी  गई  सरकार  कुछ  उपायों
 पर

 विचार
 कर

 रही

 है  कौर  उनका  व्यौरा  शीघ्र  ही  बताया  जायेगा
 |

 बेरोजगारी  सहायता  निधि

 श्री  राम  कृष्ण :

 TERR.  श्री  सुधार
 :

 Lait हेम  बख़ुदा  :

 क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  बेरोजगारी  सहायता  निधि
 बनाने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  शुल्क  लगाने  का

 fata  किया  है  ;

 यदि  तो  कैसा  शुल्क  लगाया  जायेगा  ;

 इस  योजना  की  अन्य  मुख्य  बातें
 कया  हूँ

 ?

 पश्चिम  उप मंत्री  आबिद  चलो )  नहीं  ।

 श्र  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 इंडियन  नेपाल  ट्रेंड  यूनियन  कांग्रेस  हारा  पारित  संकल्प

 1१९३७. श्री  राम  कृष्ण  :  कया  श्रम  प्रौढ़  रोजगार  मंत्री  ११  १९४५८ के  शझ्रतारांकित

 संख्या  ४८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  रेंगे  fH  :

 क्या  इंडियन  नेशनल  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस  द्वारा
 पारित

 संकल्पों  पर  विचार  हो  चुका  है  ;

 मूल  ast  में



 Rea  लिखित  उत्तर  १२  १९५८

 यदि  तो  सरकार  ने  उस  पर
 कसे

 निर्णय  किये  हैं
 ?

 fan  उपमंत्री  आबिद
 :

 हां

 १९५८  में  त्रितलीय  भारतीय श्रम  सम्मेलन  के  १६वें  सत्र  में  चर्चा  के श्रन्य

 के  साथ-साथ  मजूरी  बोलें  स्थापित  प्रबंध  की  संयुक्त  परिषदें  मिलों  का  बन्द

 होना  बचाने  के  लिये  कार्यवाही  मजदूरों
 के  कुटुम्बों  को  कर्मचारी  राज्य बीमा  योजना  में

 शामिल  सामाजिक  सुरक्षा  योजना के  एकीकरण  को  शीघ्र  भ्रंतिम  रूप  राष्ट्रीय  प्रवास

 अधिनियम  के  अधिनियमित करने  तथा  परिवहन  श्रमिकों  के  लिये  विधान  बनाने  शादी  से

 बातों  सहित  मुख्य  संकल्पों  पर  विचार  किया  गया  था  ।

 भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड

 1१६३८.  श्रीमती  पावती  कृष्णन्‌  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह
 सच

 है
 कि  राज्य  व्यापार  निगम  ने  अपने  कर्मचारियों  के

 लिये

 सेवा-पथ  छुट्टी  पदों  पर  रखने  आदि  से  सम्बन्धित  नियम  कौर  विनियम  श्रादि  बनाये

 राज्य  निगम  में  कुल  कितने  अधिकारी  श्र  कर्मचारी काम  कर  रहे  है

 कितने  अ्रघिकारियों  कौर  कर्मचारियों  को  स्थायी  घोषित कर  गया  है  ;  ae

 निगम  के  कर्मचारियों  पर  कौनसी  श्रमिक  विधियां  लागू  होती  हैं ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :

 १४३  अधिकारी  |  अन्य  कमंचारी  १०२७  |  कुल  संख्या  ११७०  |

 निगम  के  कर्मचारियों  को  स्थायी  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन
 है  ।

 जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  और

 प्राप्त  होने  पर  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया
 जायेगा

 अल्प  राय-वर्ग  गृहनिर्माण  योजना

 1१6३६.  श्री  दी०  चं०  दार्मा : वया निर्माण, aa  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  as  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  ३१  १९४५८  तक  प्रत्येक  राज्य  में  अल्प-प्राय-वर्ग  निर्माण  योजना  सम्बन्धी

 कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 शौर  संभरण  उपमंत्री  भ्रमित  go  :  अल्प  राय-वर्ग  योजना

 के  Pau  में  प्रारम्भ  होने  से  ले  कर  जून  १९४८  के  अन्त  तक  उसमें  प्रत्येक  राज्य

 कौर  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  जो  प्रगति  हुई  उसे  बताने  वाला  एक  विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर

 रखा  जाता है  ।  परि  बिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ५७]

 वनस्पति तेल  के  कारखाने

 कि  |
 1१६४०.  श्री  रामेश्वर  टांटिया

 :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आजकल  देश  के  वनस्पति  तेल  के  कितने  कारखाने  बन्द
 नन

 मूल  wait  में
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 क्या  उन  कारखानों  में  काम  चालू  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  करने

 का  विचार  किया

 जा  रहा है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  उत्तर  प्रदेश  के  केवल
 उन

 चार

 कारखानों  को  छोड़  कर  जिन  के  बारे  में  यह  कहा  गया  है  कि  उन्हें  पिछले  तीन  या  चार  महीनों  से  या  तो

 साझेदारों में  विवाद  होने  से  अथवा  तिलहनों  की  कमी  के  कारण  श्रस्थोंयी  रूप  से  बन्द  कर  दिया  गया  है

 सरकार को  देश  के  ऐसे  कारखाने  के  बारे  में  नहीं  मालूम  जोकि  बन्द  हैं  ।

 अस्थायी  रूप  से  बन्द  कर  दिये  गये  उपर्युक्त  चार  कारखानों के  सिवाय  चूंकि  देश  में

 कोई  कारखाना बन्द  नहीं  है  उन्हें  चालू  करने  ट्रेन  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 माल नाड़ क्षेत्र  का  विकास

 1१६४१.  थी  दिवनंजप्पा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या र्म सूर राज्य  ने  मालनाड  क्षेत्र  के  विकास  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  मांगी  श्र

 यदि  तो  उस  विकास  योजना  के  लिये  वित्तीय  सहायता  देने  के  संबंध  में  भारत  सरकार

 ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 कौर  ,  क्षेत्र की  विकास उपमंत्री दया०  नं  ०

 राज्य  योजना  का  एक  वर्ग  है  गौर  इस  सम्बन्ध  में  मैसूर  सरकार  ने  प्रति  से  कोई  उल्लेख  नहीं

 किया/माचं  १९४५८  में  मंसुर  सरकार  ने  माल नाड़  क्षेत्र  के  लिये  एक  विकास  शो  बना  दिया  है  ।

 लिवर  एक्सट्रेक्ट

 1१९४२.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  व्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कितनी  कम्पनियां  लिवर  एक्सट्रेक्ट  बना  रही  कौर

 पिछले पांच  वर्षों  में  लिवर  एक्सट्रेक्ट  के  इंजेक्शनों  तथा  उस  से  बनी  खाने  की  दवाइयों का

 कुल  कितना  उत्पादन  gat  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :  ).  भ्रपेक्षित  जानकारी

 बताने  वाला  एक  विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  अनुबन्ध

 संख्या  ५८]

 सजा  नमक

 1१€४३.  सरदार  इकबाल  सिह  क्या  घाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 भारत  के  किन  स्थानों  में  सेंधा  नमक  के  निक्षेप  पाये  गये  हैं  ;

 प्रत्येक  जगह  में  निक्षेप की  कया  मात्रा  कौर

 इन  खानों  का  उपयोग  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  भारत  में  हिमाचल  प्रदेश  के

 मंडी  की
 नमक  खानें  ही

 छह
 नमक  का  एकमात्र  ज्ञात  संसाघन  हैं

 ।
 AN  ne

 Te  अग्रेजी  मे



 RE  ८६  लिखित  उत्तर  १२  Feus

 ऐसा  भ्रनुमानਂ  लगाया  गया  है  कि  इन  खानों  के  सिन्हा  नमक  निक्षेपों  से  आगामी  दस

 वर्षों तक  सालाना  ६६,०००  टन  शुद्ध नमक  मिल  सकेगा

 अब  तरक  मंडी  खानों  से  सेंधा  नमक  का  सालाना  उत्पादन  १  ३  लाख  मन  रहा  है
 ।

 खानों

 को  उचित  रूप से  तथा  वैज्ञानिक  आधार  पर  काम  में  लाने  के  लिये  भ्र  उत्पादन बढ़ाने  के  लिये

 तवांग की  खदानों  में  १३  ६१  लाख  रुपयों  की  अनुमानित  लागत  पर  दो  गिफ्ट  लगाने तथा  गुम्मा  की

 खदानों  में  खुदाई  तथा  छिद्र  के  लिये  एक  बिजली  के  कम्प्रेसर  को  लगाने  प्रौढ़  नई  सुरंगें  बनाने
 के

 काम  चल  रहा है  ।

 पंजाब
 में  ग्रेफाइट

 1१९४४.  सरदार  इकबाल  fag:  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  में  यदि  कुछ  ग्रेफाइट  उपलब्ध  है  तो  उसकी  भ्र नमा नित  मात्रा
 कितनी

 आजकल  सालाना  कितना  ग्रेफाइट  निकाला  जा  रहा  है  ?

 पं प्रधान  मन्त्री तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  )  सनौर  जाब की

 शुक  पहाड़ी पर  ग्रेफाइट के  भझ्रनियमित  सुभा जा  समूह के  निक्षेपों  के  होने  का  पता  लगा  है  ।  उस  का

 निकलना  आधिक  दृष्टि  से  ठीक  नहीं  होगा  ।  अतएव  उस  के  निक्षेपों  का  कोई  झ्रनुमान  नहीं  लगाया

 गया  ।  इस  क्षेत्र  से  कोई  ग्रेफाइट  नहीं  निकाला  जा  रहा  है  ।

 तम्बाक्‌ का  आयात

 1१6४५.  श्री  त्रिदिव  कार  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  १९४५-५६  से  wa  तक  अ्रमेरीका  अन्य  देशों  से  सालाना  प्रौढ़  प्रत्येक  देश  से  कितनी  पाइप

 की
 तम्बाकू

 at
 सिगार  लपेटने  की  तम्बाकू  आयात की  गई  है  ?

 वाणिज्य तथा
 उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  १९५७  के  पहिले

 भारतीय  व्यापार  वर्गीकरण  के  अधीन  तम्बाकू  को  दो  वर्गों  में  तैयार  की  हुई  तम्बाकू  शर

 साधारण
 तम्बाकू  वर्गों

 में  बांटा  गया  था  ।  इन  में  से  यार  की  हुई  को  शरीर  भी  उपशीर्षो  में

 बांटा  गया  है  ।  १६५५-५६  शर  १६५६-५७  १६४५६)  में  साधारण

 का  आयात  निम्नलिखित

 देश  PEXY-NE  PERE-NG

 PEXG-XY)

 मात्रा  मात्रा  मूल्य

 {

 पिंडों  में  )  रुपयों में  )  पिंडों
 rt

 सीलोन  AXE  2083.0  ER  FoR

 रद्द  १४६४  १११३  4kgs

 अन्य  देना  ARE  g&s

 eee:

 ४२६  ERR

 रे७ १७  न  RORR  EKER लजोड

 1  मूल  wast में
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 Vey  से  तम्बाकू  इन्हीं  दो  शीर्षों  के  भ्रन्तगंत  अनेकों  कई  उपनिषदों  में  वि  भाजपा
 कर

 दी  गई  है  जिन  में  से  तम्बाकूਂ  शीष के  अधीन  (2)  सिंगार  पौर  चुरुट  के  लिये  साधारण

 और  (२)  पाइपों के  लिये  तम्बाकू मिश्रण  बनाने  के  लिये  साधारण  तम्बाकू  उपजिले  हैं
 ।

 FEU  में  और  उस  के  बाद  की  गई  सिगार  श्र  चुरुट  के  लिये  साधारण  तम्बाकू

 के  अकड़  निम्नलिखित हूँ

 हजार  पिंडों  में  कौर  मूल्य  हजार  रुपयों
 में  )

 जनवरी-मैच  geyy  PEYGWRS  PEKGHENE

 )

 मात्रा  मात्रा  मूल्य

 सिगार  site  चुरुट  के  लिये  साधारण

 तम्बाकू

 अमेरिका  v  RR

 बर्मा  २१२८०  ११  १9८  ४०

 पूर्वी  पाकिस्तान  Xo  *
 RES

 ६. नहीं  के  बराबर  है  |

 रने  ay ०
 का  मिश्रण  तैयार  क  ७ है  h  लिये  साधारण  ी तम्बाक  शीशे  के  atta  कोई  आयात  नहीं

 हुआ |

 सिन्ध  में  साम्प्रदायिक दंगे

 1१९४६.  सरदार  इक़बाल  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  सिंध  में  होने  वाले  साम्प्रदायिक  दंगों  की  खबर  मिली  कौर

 यदि  तो  उस  का  क्या  ब्योरा  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-का्य मंत्री  जवाहरलाल  are  )  ,  प्रेस  रिपोर्टों

 के  भ्रनुसार  पश्चिम  पाकिस्तान  के  जिला  ar  ्  की  मीरपुर  साकरी  तहसील  में  इस  गलत  अफवाह  के

 कारण  कि  एक  मुसलमान  स्त्री  का  अपहरण  हिन्दु ग्र ों
 न

 कर  लिया  पानी  हिन्दु प्र ों पर  हमले
 किये

 गये  att  उन  के  घरों  को  लूट  लिया  गया  ।  कुछ  हिन्दू  साधनों  )  को  शारीरिक  यंत्रणा  दी  गई

 थी  कौर उन  की  १२  स्त्रियों तथा  १८  बच्चों  का  भी  हरण  कर  लिया  गया  ।

 x  x  ON
 परन्तु १०  १६५८  को  जारी  किये  गये  प्रेस  नोट  में  पाकिस्तान  सरकार  ने  इस  घटना

 के  समाचार का  निराकरण  किया  है  ।

 meaty श्रम  संगठन

 fev.  सरदार  इक़बाल  fag  :  क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  श्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  की  रोजगार-स्थितिਂ  पर  एक  रिपोर्टे  तैयार

 की  और

 यदि  तो  उस  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 pare  उपमंत्री  जाविद  ईई, संसांर की की  रोजगार  स्थितिਂ

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रमिक  कार्यालय  ने  एक  प्रारूप-रिपोर्ट तैयार  की  है  ।

 प्रारूप-रिपोर्ट  में  खास  तौर  पर  शझ्रमेरिका  में  होने  वाली  रोजगार  की  कमी  की

 ध्यान  दिलाया  गया  है  और  उसमें  यह  विवेचना  की  गई  है  कि  उसके  क्या  कारण  हैं  उसका  ग्न्य

 पर  क्या  प्रभाव  पडेगा  |  उसमें  उसके  बारे  में  भी  कुछ  सुझाव  दिये  गये  हैं  कि  बेरोजगारी

 दूर  करने के  लियें  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  ate  राष्ट्रीय  स्तर  पर  क्या  कार्यवाही की  जानी

 चाहिये  ।

 राज्य-क्षत्र

 1१६४८.  सरदार  इकबाल  सिह  क्या  प्रधान  मंत्री  एक  ऐसा  विवरण  पटल  पर  रखने

 की  कृपा  करेंगे  कि  जिसमें  निम्नलिखित बातें  बताई  गई  हों

 श्रंस्वायत  राज्य-क्षेत्रों की  सुचना  समिति  की  हाल  ही  की  रिपोर्ट की  मुख्य  बाते

 क्या हैं  श्र

 क्या  इस  रिपोर्ट  पर  महा  सभा  ने  विचार  कर  लिया  है
 ?

 प्रधान  मन्त्री  तथा  वेदेदिक-का्य मंत्री  जवाहरलाल :  इस  समिति की

 सबसे  ताजी  रिपोर्ट  में  राज्य-क्षेत्रों  के  श्रमिक  तथा  शैक्षणिक  परिस्थितियों

 से  सम्बन्धित  seat पर  विचार किया  गया  है  ।  उसमें  कुछ  राज्य-क्षेत्रों  में  होनेवाले  सामुदायिक
 विकास के  विस्तार  कामिक  संघों  तथा  सहकारी  समितियों  fe  के  बनने  का  भी
 उल्लेख  किया क्या  है  |  रिपोर्ट  में  यह  भी  उल्लिखित है  कि  aries  क्षेत्र  में  झधिकांझ  राज्य  क्षेत्रों

 शिक्षा के  बारे  में ने  प्राथमिक  विकास  के  लिये  प्रायोजन  तथा  गवेषणा  सम्बन्धी  प्रगति  की  है  ।

 रिपोर्ट
 में  यह  लिखा है  कि  १९५६  पे अरब  तक  निरक्षरता  टूर  करने  की  दिशा  में  कम  काम  है

 तथा  प्रद्यासनीय  प्राधिकारों  का  ध्यान  इस  पोर  दिलाया  गया  है  कि  वे  सब  के  लिये  मुफ्त  दिक्षा  प्रणाली

 स्थापित  करने के  सुझावों  को  शीघ्रातिशीघ्र wae  में  लायें  ।

 महा  सभा  के  १६  १९५८  को  प्रारम्भ  होने  वाले  सत्र  में  इस  रिपोर्ट पर

 विचार  किये  जाने  की  ara  है  ।

 ध्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा छात्रवृत्तियां शम  संगठन  द्वारा  छात्रवृत्तियां

 1१९४९.  सरदार  इक़बाल  क्या  श्रम  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या
 श्रंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  विदेशों  में  श्रम  व्यवस्था  का  ध्रष्ययन  करने  के  लिये

 कुछ  छात्र-वृत्तियां  देने का  प्रस्ताव रखा  है

 यदि  तो  इस  योजना के  श्रन्तगंत  भेजें  गये  व्यक्तियों  के  क्या  नाम  हैं  कौर  वे  किन

 ww  को  भेजे  गये  अर

 उनका  अघ्ययन  किस  प्रकार का  है  कौर  ag  कितने  दिनों
 का

 था
 ?

 य  संघ  संगठन  ने  श्रम par  उप  मन्त्री
 आबिद

 :

 व्यवस्था  तथा  सम्यक  श्रध्ययन  में
 भाग  लेने  के  लिये  दो  छान-वृत्तियां

 देहें

 मूल  अंग्रेजी  में

 Non-Self-governing  Territories
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 इस  भ्रध्ययन-प्रवास  में  श्री  एन०  एम०  वकील  जो  भारत  के  नियोजक संघ  के
 सदस्य  हैँ  तथा  इंडियन  नेशनल  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस  के  श्री  मोतीलाल जैन  भाग ले  रहे  हैं  वे

 यूनाइटेड  किंगडम  तथा  जर्मनी  के  फेडरल  गणराज्य  में  दौरा  करेंगे  |

 उनका  श्रध्सययन  क़ा  विषय

 यूनाइटेड

 किंगडम  तथा  जमनी  के  फेडरल  गण  राज्य  में
 मालिकों  तथा  मजदूरों  के  सम्बन्ध  तथा  श्रम-प्रबन्ध  होगा ।  ये  लोग  निम्नलिखित  स्थानों  पर

 दर्शाई  गई  श्रीधर  रहेंगे

 जिनेवा  १  से  ६  Reus

 ६  सितम्बर
 से  १८  १९४५८

 जर्मनीਂ  का  फेडरल  गणराज्य  १८  अक्टबर से ८ नवम्ठ ध से  ८  geuc

 इसे  २.  gays

 पीएचसी  के  देशों  से  व्यापार

 1१6  Yo  सरदार  इक़बाल  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 पढद़िचमी  mater
 के

 देशों
 के

 साथ
 व्यापार  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ;

 पिछले  तीन  सालों  में  इन  देवों  को  क्या  निर्यात  तथा  वहां  से  आयात किया  गया

 कौर

 उन  देशों  के  साथ  sare  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कार्य-वाही  की  गई  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  लाल  बहादुर
 :  ate  लोक-सभा

 के  पटल  पर  एक  विवरण रखा  जाता  है
 ।  परिशिष्ट ५,  श्रनुवन्ध  संख्या  xe]

 (7)  पश्चिमी  smear  के  देशों  के  साथ  व्यापार  बहाने  के  लिये  निम्नलिखित  कार्यवाही

 की  गई  हैं

 (2)  सूती  वस्त्र निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  के  एक  निर्यात  dada  अ्रघिकारी को  लागोस

 )  में
 रखा

 गया  है  जिससे  कि  वे  वहां  के  बाजारों  में  हमारे  सूती  वस्त्रों
 के  हितों की

 कर  |

 (२)  इंजीनियरिंग  वस्तु  निर्यात  संवर्धन  कलकत्ता  ने  (३१-८-४५८

 अफ़रीका  के  देशों  में  एक  प्रतिनिधि  मंडल  यह  समन् वेषण  करने  के  लिये  भेजा  है  कि  वहां

 के  बाजारों में  हमारा  इंजीनियरिंग  का  सामान  बिकने  की  क्या  संभावनायें  हैं  ।

 (३)  १९  Yis—aqaey  १४५८  में  घाना  से  एक  व्यापार  तथा  सद्भावना

 मंडल  भारत  पाया  था  ।  प्रतिनिधि  मंडल  को  उस  दृष्टि  से  भारत  के  विभिन्न

 शिक  एकक  दिखाये  गये  थे  कि  उन्हें  यह  मालूम  हो  जाये  कि  भारत  उनकी  किस  प्रकार  के  सामान की

 जरूरतों को  कर  सकता है  ।

 गे मूल  अंग्रेजो में

 196(A)
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 (४)  घाना  में  स्थित  हमारे  उच्चा  क्त  कार्यालय से  सम्बद्ध  एक  सहायक  भ्रायुक्त की
 नियुक्ति  लागोस  में  की  जा  रही  है  ।  वे  घाना  तथा  नाइजीरियों में  हमारे  वाणिज्यिक हितों  की

 देखभाल  करेंगे  |

 (५)  सन्‌ १  हम EYS  में  आ्राक्का  तथा  लागोस  )  में  भा  राज्य  प्रंदशनियां

 की  गई  थीं  ।

 फिल्म्स  डिवीजन

 सरकार  इकबाल  सिंह 1१९४१.  ा  द  क  के  क  क  ह  ि  FAT
 सुचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगें कि

 क्या  फिल्म्स  डिवीजन  ने  बड़े  बड़े  शहरों  में  भारतीय  प्रलेखीय  चलचित्रों के  नियमित

 प्रदर्शन  की  कोई  योजना  बनाई

 इन  weet  के  क्या

 इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 प्रसारण  मंत्री  से  gevyg 7 से

 नई  दिल्‍ली  के  फिल्म्स  डिवीजन  में  sada  चलचित्रों  तथा  समाचार

 के  नियमित  प्रदर्शन  हो  रहे  इंसी  प्रकार के  नियमित  शो  भारतीय विद्या  बम्बई

 में  भी  एक  माह  तक  दिखाये गये  थे  ।  भारत  के  अन्य  बड़े  शहरों  में  प्रलेखित  चलचित्रों  को  नियमित

 रूप  से  दिखाने की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 कुटीर  उद्योग

 1१९५२.  सरदार  इक़बाल  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  दरी  बुनाई  नीची  ना  तथा  फूलकारी  उद्योग

 के  बारे में  कोई  योजना  केन्द्रीय सरकार  को  भेजी है  ;

 यदि  at  इसका  क्या  ब्योरा  है

 क्या  सरकार  ने  इन  योजनाओं पर  विचार  कर  लिया  ;

 यदि  at  उसका  परिणाम  शार

 \
 (=  }  इस  सम्बन्ध

 में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  सहायता  दी  गई  हैं  या  दी  जानें  का
 विचार  + ?

 1  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  ~  हां  ।

 थे  लोक-सभा  के
 पाल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता है  परिशिष्ट

 %,  श्रनुबन्घ  संख्या  ६०]

 पल  ग्रंग्रेजी मे में
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 व्यापार  करार

 ए
 |  श्री  हेम  राज  :

 1१९५३.  श्री  पांगरकर  :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १६  RENE  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  RveYy

 के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ~

 PEXG-KE  में  अब  तक  कितने देशों  से  फिर  से  नये  ब्यापार  करार  कर  लिये  गये

 ह
 a

 ?  झौर

 इन  करारों  की  प्रतियां  सभा  पटल  पर  रखी  जायेंगी
 ?

 1  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री
 लाल  बहादुर  :  PENS-YE  में

 इंडोनेशिया  के  साथ  ब्यापार  करार  अस्थायी  रूप  से  बढ़ा  दिये  गये  हूं  या  फिर

 से  नये  कर  दिये  गये हूं  ।  इसके  अ्रलावा  अफगानिस्तान के  साथ  नया  व्यापार-करार  भी  किया

 गया

 इन  व्यापार  करारों  के  करार पत्र  कागज़ात  संसद्‌  के  पुस्तकालय  को  दिये  जा
 ~

 चुके  ह्

 चाय  उद्योग

 1१९५४.  श्री हेम  राज  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 चाय  उद्योग  के  वे  कौन  से  विभिन्न  मद  हैं  जिनके  विकास  के  लिये  चाय  बोर्ड  ने  जुलाई
 १९४५८  तक  भ्र पनी  निधियां  aa  की  हैं  ;  अ्रौर

 उन्हीं  मदों  पर  मैच  से  जुलाई  gaYs  तक  उसने  कितना  wat  aa  किया  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  ऑर

 Rex  को  चाय-बोल  बनाया  ats  की  सारी  गतिविधियां  चाय  उद्योग  के  विकास

 के  लिये  ही  होतो  चाय  बोड  द्वारा  PEYs-UY A We AG से  श्री  तक  जो  खर्च  किया  गया है  उसे

 बताने  वाला  एक  विवरण  लोक-सभा  के  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  ५,

 श्रनबन्ध च्  संख्या  ६१]

 बेतिया  दारणार्थी  दीवार

 1१९५४.  श्री  विभूति  मिश्र  :.  क्या  पुनर्वास  तथा  अल्प  संख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 Fat  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बेतिया शिविर  के  शरणार्थियों को  फिर  से  बसाने  के  लिये

 पी०  एस०  तथा  धूमातनर  पी०  एस०  में  ऊंची  कीमतों  पर  खरीदी  गई  जमीन

 कम  उपजाऊ  है  ;

 यदि  तो  क्या  कोई  जांच  की  गई  ak

 उसका  नतीजा है  ?

 पुनर्वास  तथा  संख्यक-किये  मंत्री  मे हरचन्द  :  से  बेड़ीहारी

 मा  मात नर
 में जमीन  २००

 रुपये
 से  ४५०  रुपये  प्रति  एकड़  की  उस  कीमत  पर  खरीदी  गई  है

 a
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 अनसार  उस  क्षेत्र  की  जमीन  की  साधा
 ा

 जो  राज्य  सरकार  के  प्  ‘S™  | कि  रण  कीमत है  |  कुछ  विस्थापित

 व्यक्तियों  न ेशिकायत  की  है  कि  ये  जमाने कम  उपजाऊ  वाली  हैं  कौर  राज्य  सरकार  से  उस  बारे

 में  जांच  करने  के  लिये  कहा  गया  है  ।

 त्रिपुरा  a  विस्थापित  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 1१९५६.  श्री  दीदार  aq  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक--कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कमालपुर  डिवीजन  में  कायमी  तालुका  न॑ं०  gx /eay ay ata aT की  भूमि  का

 कुछ  भाग  सरकार  द्वारा  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिये  भ्रमित  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  भूमि  के  उस  अरजन  से  कितने  कृषक  परिवारों पर  प्रभाव  पड़ा है

 इस  प्रकार  अजित  की  गई  भूमि  के  स्वामियों  को  क्या  कोई  हर्जाना  दिया  गया  है  ;

 यदि  नहीं  तो  भू-स्वामियों  को  उसका  हर्जाना  कब  तक  दिये  जाने  की  आशा  है  ?

 पुनर्वास  तथा  wea  संख्यक-कायम मंत्री  मेहर  wea
 :

 हां
 ।

 २५  परिवार  |

 are  (7)  इन  भूस्वामियों  मे ंसे  १५  भू-स्वामियों  को  पूरा  हर्जाना  चुका  दिया

 गया है  झ्र ौर  ज्षेष  १०  भू-स्वामियों  के  हर्जाने  का  हिसाब  लगा  लिया  गया  है  प्रौढ़  मांगे  जानें  पर

 उसे  जा  सकता at

 उत्तर  प्रदेश  मं  विस्थापित व्यक्ति

 1१९५७.  श्री स०  म०  बनर्जी  :  पुनर्वास  तथा  अल्प  संख्यक-कार्य  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  परिवारों  को  बसाने  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  की

 सरकार  राजी  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  द्वारा  कोई  सहायता  दिये  जाने  की  संभावना  है  ;

 इन  कुटुम्बों  को  किन  स्थानों  पर  बसाया  जायेगा  ?

 पुनर्वास  तथा  अल्प  संख्यक-कार्य मंत्री  मेहर  चन्द  :  नैनीताल

 तराई  क्षेत्र  में  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पहिले  ही  बसाये  गये  १०००  कुटुम्बों  के

 भ्र ति रिक्त  उत्तर  प्रदेश  सरकार  राज्य  में  ३,०००  भ्र  कुटुम्बों  को  बसाने  के  लिये  राजी  हो  गई  है  ।

 हमेशा  को  नाईं  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  का  खच  भारत  सरकार  भुगतेमी  |

 अभी  तक  मंजूर  की  गई  योजनाओं  के  अनसार  उन्हें  पीली
 गोरखपुर  खेरी  जिलों  में  बसाया  जाएगा  ।

 मल  अंग्रजी  में



 थ

 लिखित  —aT १२  geass
 | ि

 |
 थ

 REER ३

 महाराष्ट्र  में  हथकरघा  उद्योग

 1१९:  Re  श्री  श्रीधर :  व्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 am  यह  सच  हैं  कि  महाराष्ट्र  राज्य  में  हथकरघा  उद्योग  विशेष
 पौर  पर

 ईलवाल
 aa  हथकरघा  असंतोषप्रद  स्थिति में  हैं  कौर  हजारों  saw

 रहे

 तो  उसका  क्या  कारण  है  ;  कौर

 ब्या  सरकार  उस  स्थिति का  सुधार  करने  के  माग  तथा  उपाय  बता

 जांच  घोडे  ब  नाने  का  विचार  कर  रही  है  ?  थ

 am a fe a - - 7 a - 7 (a

 थे  कोई

 क

 om  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  ee  )  ar

 (7)  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 व

 लघु  उद्योग

 _
 VERE  श्री

 भ०
 दौ०  मित्र

 :.
 क्या  गलन

 गमी
 कि

 बेरोजगार  कौर  ऐसे  किसानों  को  संख्या  कितनी  है  जिनके  पास  लाभप्रद  खेत  हे  प्रो

 पंचवर्षीय  योजना
 के

 प्रारम्भ
 से  प्रतिशत  बड़े  बड़े  कारखानों  अथवा  लघु  उद्योगों में  रो

 vm

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  oe

 कि  अझाकड़ इस झाधार पर इस  झा घार  पर  इकट्ठ  नहीं  किये  जाते  |  थ  नहीं  है

 *  Oo
 a

 सहकारी  पद्धति  के  बारे  में  प्रकाशन

 LEE.  श्री  प०  ला०  बारूपाल :  कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  क
 झपा  करेंगे

 कि  सहकारी  पद्धति के  सम्बन्ध  में  PEYOEYVS  में  कुल  कितने  प्रकाशन हिन्दी

 निकाले  गये
 ?

 a

 अलग

 सुचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  :  REYV—Ys  में  हिन्दी  कौर  wast

 में  एक

 एक

 किशन  निकाला  गया  ।  थ
 थ

 अ्रम्वरनाय वलन  face

 1१९६१.  श्री  प्रयास  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  ३१
 inne  के

 पता  रोहित
 प्रदान  संख्या  PGYs  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क  )
 क्या  अम्बर नाथ वुमन  मिल्स  पुरी  श्रदायगी पर  बेची  गई  है  अ्रथवा  किस्तों के  आधार

 प्रौढ़

 उसे  किन-किन शर्तों  और  निबन्धों पर  बेचा  गया  है  ?

 तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  मेहर  चन्द

 पर  ।  व
 किस्तों  के

 आधार

 बिक्री  की  मुख्य  मुख्य  शर्त  कौर  निबन्ध  ये  हैं
 कि

 श्री  राजनाथ
 को  लाख  रुपये

 देने
 हू

 TT
 राशि  ७  बराबर  की  वार्षिक  किस्तों  में

 अ  sp  aor  MATT |  |  समय  समय  पर  बकाया

 नाल्‍एइएतल्‍स्‍गएस्‍ुए।?”ाणाजइ  अ ा  व

 मूर  अंग्रेजी  में
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 रानी  पर  ४  १/२  प्रतिश्त  ब्याज  जज  तक  पूरी  कीमत  सदा  नहीं  की  तब  तक

 सम्पत्ति  सरकार के  पास  बालक  रहेगी  ।  यह  अदायगी या  तो  नकद  रुपया  देकर की  जा  सकती है  या

 कंवर  राजनाथ  अथवा  किसी  अन्य  ऐसे  सम्बन्धित  विस्थापित  व्यक्तियों  के  मंजूरशुदा  दावों  की  राशि

 में  से  काटी  जा  सकती  है  जो  wa  दावे  उन्हें  राजनाथ  दे  दें  ।

 रायसीना  मार्केट  दिल्‍ली

 1१९६२.  श्री  पांगरकर  :  क्या  आवास  श्र  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  दिल्‍ली  की  ग्रन्तरिम  योजना  के  अधीन  पी०  ब्लाक  के  सामने  के  रायसीना  रोड

 मार्केट  को  दिल्‍ली  में  किसी  और  स्थान  पर  ले  जाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  सामने  कोई  प्रस्थापना

 है  ;

 यदि  तो  योजना  को  कब  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ;  कौर

 यदि  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  क्या  उस  मार्केट  के

 स्नानालयों  और  बरामदों  की  मरम्मत  की  जा  रही  है  ?

 आवास  कौर  संभरण  मंत्री  क०  च०  रायसीना  रोड  मार्केट

 के  हटाने  के  सम्बन्ध  में  इस  समय  कोई  भी  प्रस्थापना  नहीं  र  न  ही  अन्तरिम  सामान्य  योजना

 में  इस  प्रकार की  कोई  प्रस्थापना है  ।  परन्तु  क्योंकि  उस  मार्केट  के  पास  नये  दफ्तरों  की  जो
 इमारतें

 बन  रही  हूँ  उनमें  कैन्टीन  तौर  सहकारी  स्टोर  इसलिये  बाद  में  रायसीना  रोड  मार्केट की  कोई

 जरूरत नहीं  रह  जायेगी  हो  सकता  है  कि  तब  उसे  तोड़  दिया  जाये  |

 wait  तक  कोई  निर्णय  नहीं  हश्र  है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  इस  मार्केट  की  इमारत  कौर  उसके  कम्पाउण्ड  आदि  की

 बराबर  मरम्मत  करता  रहता  है  ।  हाल  ही  में  मेडिकल  अ्राफिसर  साफ़  हैल्थ  ने  यह  सुझाव दिया  है

 कि  मार्केट  की  खाने-पीने  की  दूकानों  में  कुछ  एक  परिवर्तन  कर  दिये  जायें  ।  इस  पर  भी  विचार

 किया  जा  रहा  है  ।

 चीनी  की  फैक्टरियों  के  लिये  asta

 1१९६३.  श्री  जाघव
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  चीनी  की  फैक्टरियों  के  लिये  कितनी  मशीनें  आयात  की  गई  थीं  ;

 शौर

 वे  मशीनें  किस  किस  देश  से  ग्रायात  की  गई  हैं  ?

 तथा  उद्योग
 मंत्री

 लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :  कौर  लोक-सभा

 पटल  पर  एक  विवरण रखा  जाता है  जिसमें यह  बताया गया  है  कि  gery a से  १९५८

 )
 तक  किस-किस  देश  से  चीनी  तैयार  करने  वाली  तथा  साफ़  करनें  वाली  मशीनें

 मंगायी
 गई  थीं  ।  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  सं  गया

 faa  dich  में



 ललित  उत्तर १२  सितम्बर  RR¥s  RERL

 सा  बड़े की  चीजें

 १९६४.  st  गणपति राम
 क्या  atta  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  थ

 व  मा
 यह  सच  है

 कि  कच्ची
 खाल  चमड़े

 निजि

 यदि  तो  क्यों
 द

 AIS
 भाग  का  उत्तर नका  रात्मक  तो NE  |  |

 का  क्या  पाव  पड़गा  ि

 )  क्या  देश  में  पैदा  की  जाने  वाली  सारी  खालें  चमक

 चमड़ा  रंगने
 वाले  कारखानों  में  ही  खप  जाती  है  ;

 meee

 करने  वाले  कौर

 यदि  तो  उनके  निर्यात  में  क्या
 क

 ह
 )  क्या  यह a  सच  है  कि  देवो ंमें  भारतीय  aa  ate

 anes जों
 की  बहुत

 श्रमिक

 कौर

 यदि  तो  वे  कौन  कौन  से  cag
 ?  थ

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  बकरी तथा  भेड़ों  की  कच्ची

 «  को  जिन्हें  कहते  छोड़ कर  कच्चे  चमड़े  भ्रौर  खालों  के  निर्यात  पर  १९५१  से

 बन्ध  लगा  gat  है  |

 द  यह  प्रतिबन्ध इस  उद्देश्य  से  लगाया गया  है  कि  देश  में  चमड़ा  कौर  खालें  कमाने  की

 वर्तमान  क्षमता  काम  में  लायी  जा  सके  और  उन्हें  कमायी  हुई  तथा  समाधित  हालत  में  निर्यात  किया सके  जिससे  अधिक  विदेशी  मुद्रा  कमायी  जा  सके  ate  झ्रघिक  लोगों  को
 रोजगार  मिल  सके

 '
 इसका  कोई  कुप्रभाव  नहीं  पड़ा  है  1

 क (a)  हां  ;  बकरी  a  भेड़ों  की  कच्ची  खालें  छोड़  कर  जिन्हें  कहते  हैं

 (8)  प्रद नही नहीं ही  नहीं  उठता

 वि

 १)
 गर  बकरी  की  खालों  की  मांग  do  रा०  Tafcar,  सो Nc  संघ  ,

 प०  टली  ae  चेकोस्लोवाकिया  में  है  |  चमड़े  के  सामान  की  वहां  afi
 क्

 रंग  नहीं है  ।

 खानों में  बुघटनायें

 1१६६  सरदार  इक़बाल  सिह  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने

 कि  a

 9
 (#)  से  ३१  १  exc

 ae  heer  aret  aft  are  Peo  fend  gem

 हुई

 ..
 क

 र
 उनमें  कितने  व्यक्ति

 हत
 ठन  >  प्रौढ़

 उक्त  प्रविधि  में
 प्रतिक  रूप  में  कितनी  राशि  दी  गई  है

 ?

 मूल  aaa  में

 ्  थ

 a  थ



 REE  लिखित  उत्तर  १२  ae Ges

 jar  उपमंत्री  आबिद
 :  १  मा  से  ३१  ys  तक  कोयला

 खानों  में  प्रति  मास  हुई  1z  ों  का  विवरण  र  ललित  है  ।  ये  झ्रांकड़े  पक्के  नहीं  हैं  ।  भ्रमित

 १९५८  के  mas  उपलब्ध  नहीं हूँ
 :--

 a  ee

 दुर्घटनाओं की  संख्या

 ald  भीर

 मान  १६  gay

 RR  २५२

 RR  VY

 जन  दे  २५८५८

 जुलाई  20  २१७
 ee  ee

 €१  व्यक्ति मारे  गये  ate  ११८५  घायल  हुये  आंकड़े  पक्के  नहीं  ॥

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 अन्तर्देशीय  परिवहन  सेवाओं  सम्बन्धी  औद्योगिक

 1१९६६.  सरदार  इकबाल  fag  :  क्या  ava  कौर  रोज़गार  मंत्री  २४  १९५८  के

 तारांकित  प्रदान  संख्या  ४२४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  |

 क्या  अन्तर्देशीय  परिवहन  सेवाओं  सम्बन्धी  औद्योगिक  समिति  स्थापित  कर  दीं

 ?

 यदि  at,  तो  किन  किन  अखिल  भारतीय  संघटनों  से  उसके  लिये  प्रतिनिधि  लिये  गये

 ह्

 समिति  की  प्रथम  बैठक  के  लिये  क्या  तिथि  निश्चित  की  गई  है  ;

 इस  समिति  में  किस  किस  विषय  पर  चर्चा  की  जायेगी  ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद
 :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 रूसी  सहायता  से  फिल्मों  का  निर्माण

 1१९६७.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  रूपी  सहायता  से  फिल्में  तैयार  करने  की  कोई  परियोजना  प्रारम्भ  की  गई  है  ;

 अभी  तक  इस  प्रकार  की  कौन  कौन  सी  फिल्में  तैयार  की  गई  हैं  ;  तौर

 रूसने  इस  था  की  =a  इ   ेक नदी  ey  4  किस  प्रकार  की  सहायता  दी  है  ?
 ललाट“ _ गएल्‍गएल्‍एएएडए।सएसल्‍एल्‍एइए एएए आए आआए बवलाणतय ए कककलवलवक जव I  er  cree  I

 faa  अंग्रेजी  में
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 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री
 :  से

 रूसी
 सरकार  के  अधीन  एक

 स्टूडियो  में  सम्मिलित  रूप  से  केवल  एक  प्रलख/य'  चलचित्र  तैयार  किया  गया  जिसका  नाम  है

 शासन  iat  इण्डिया  यह  फिल्म  रूमी  प्रविधि  कों  ने  हमारे  फिल्म  डिवीजन  केਂ  कर्म  चोरियों  की

 सहायता  से  ली  गई  है  ।  इसे  फिर  रूस  में  भारतीय  फिल्म  डिवीजन  के  दो  प्रविधियों  की  सहायता  से

 तैयार  किया  गया  om  शौर  इसका  सम्पादन  किया  गया  था  ।  रूसी  प्रविधियों  जब  भारत

 में  art  वाला  खर्च  भारत  सरकार  द्वारा  वहन  किया  गया  था  कौर  दो  भारतीय  प्रविधिज्ञों  का
 जब  वें  रूस  में  रूपी  सरकार द्वारा  वहन  किया  गया  था  |

 रूपी  सरकार  की  सहायता  से  गेर-सरकारी  फिल्म  निर्माता ग्र ों  द्वारा  तैयार  की  गई  फिल्मों  के

 बारे
 में

 सरकार  के  पास  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  क्योंकि  इस  प्रकार  की  फि मों  के  निर्माण
 के

 लिये

 सरकार  से  पुर्व  ग्र नम तिथि  प्राप्त  करने  की  कोई  प्रा वस् यकता  नहीं  इसलिये  सरकार  इनके
 में  कोई  ग्रां कड़े  नहीं  रखती  |

 न्यास  राज्य-क्षेत्र

 Teas.  सरदार  इकबाल  fag:  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  रूग्राण्डा-उरूण्डी  के  न्यास  राज्य-क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  ट्रस्टी शिप  कौंसिल  को  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उस  प्रतिवेदन  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  हूँ  ;

 क्या  ट्रस्टी शिप  कौंसिल  ने  इस  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  लिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसकी  प्रतिक्रिया  कया  है  ?

 मन्त्री
 तथा  वैदेशिक-कायम मंत्री  जवाहरलाल

 :  रूश्राण्डा-उरूण्डी

 के  न्यास  राज्य-क्षेत्र  पर  बेल्जियम  का  प्रशासन  है  ।  जैसी  कि  agar  राष्ट्र  के  घोषणापत्र  में

 व्यवस्था  ट्रस्टीदिप  कौंसिल  की  प्रश्नावली  के  अ्राधार  रूग्राण्डा-उरूण्डी  के  सम्बन्ध

 जनरल  एसेम्बली  को  वार्षिक  प्रतिवेदन  भेजता  है  ।  इन  प्रतिवेदनों  पर  जनरल  एसेम्बली  शौर

 ट्रस्टी शिप  कौंसिल  दोनों  द्वारा  विचार  किया  जाता है
 |

 रूग्राण्डा-उरूण्डी के  बारे  में  बेल्जियम  ढारा  भेजा  गया  गत  प्रतिवेदनਂ  PENE  के  सम्बन्ध

 में था

 इस  प्रतिवेदन  में  रूप्नाण्डा-उरूण्डी  के  निवासियों  की  सामाजिक

 और  शक्षणिक  प्रगति  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  दी  गई  है  .+

 ट्रस्टीदिप  कौंसिल ने  इस  प्रतिवेदन  पर  ३०  जनवरी  से  २६  ae ct  तक क न्यूयाकं
 में  विचार किया  था  ।

 ट्रस्टी शिप  कौंसिल  ने  रूग्राण्डा-उरूण्डी  में  विद्यमान  परिस्थितियों  के  सम्बन्ध  में  कई

 सिफारिशें  की  थीं  ।  इन  सिफारिशों  के  परिणाम  प्रशासनिक  भ्रमणकारी  से  झ्रागामी  वारिक

 ही
 ~

 जा
 ००.

 वेदन  कौर  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  विजिटिंग
 मिशन  के  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  दी  बाद

 faa  dist  में

 1Trust  Territory.
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 स्वचालित  करघे

 is
 1१९६८.  सरदार  इकबाल  सिह  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २२  ee ac

 के  तारांकित  प्रदान  संख्या  ३७०  a  उत्तर  वे  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  टपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  कपड़ा  मिलों  को  इन  शर्तों  पर  स्वचालित  करघे  लगाने  की  अनुमति  दी  गई

 है  कि  इनसे  निर्मित  वस्तु झ्र ों  को  निर्यात  करने  के  लिये  रक्षित  किया  जायेगा  ;  ौर

 प्रत्येक  मिल  में  कितने  स्वचालित  करघे  लगाये  गये  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  कौर  लोक

 पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है
 ।

 परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ६३]

 Mesa  में  महिला  कर्मचारी

 1१९७०.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  कया  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  श्राकाशवाणी  का  प्रत्येक  ier  में  इस  समय  कितनी  महिलायें  काम  कर  रही  हैं  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  :  लोक  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  आकाशवाणी  थे  विभिन्न  केन्द्रों  में  कितनी  महिलायें  काम  कर  रही  हैं  ।

 दिखाये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ६४]

 उड़ीसा  में  कुटीर  उद्योग

 |
 1१६७१.  श्री

 | हू
 च०  सलिक

 :
 क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  के  कुटीर  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  कितनी  राशि

 आवंटित  की  है  ;  कगार

 wit  तक  वर्षवार  कितनी  राशि  खर्च  की  जा  चुकी  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 में  उड़ीसा  के  कुटीर  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  निम्नलिखित  रानियां  आवंटित  की  गई  थीं

 लाख  रुपये

 हथकरघे  88.0  Eo

 दस्तक  रियो  २०.  90

 00 रेशम  कृमि  पालन  ध

 नारियल  जटा  उद्योग  छ

 *खादी  तथा  ग्रामोद्योग  २०८,  00

 ooo

 इसके  लिये  कोई  राशि  afraa  रूप  से  निर्धारित  नहीं  की  गई  यह  राद  wat

 अस्थायी  रूप  से  निर्धारित
 की

 गई  है
 ।

 |  ग्रेजी  में
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 PEXV—US  में  खर्च  की  गई  राशियों  का  विवरण  निम्नलिखित PEYT—YY  तौर

 उद्योग  PERKIN UG
 PaRRG

 रुपय  रुपय

 हथकरघे  २२,७९६, ve  4, VE, ERE

 दस्तकारियां  १,  ३६,६५०  RAG  ROR

 रेशम  कमि  पालन  २७,२५७  १,६  ०,३८२

 नारियल  जटा  २४,२५०  ४,२५०

 *  वादी  परम्परागत  9,9X,G2Q  BSE, 98%

 *खादी  अम्बर  85,2  श  फ  १४,  ४०,३३५

 ग्रामोद्योग  PARE  REE  95,08,  OXY
 ee  a

 ये  वे  राशियां  हैं  जो  कि  की  गई  ह्  |

 कर्मचारी  भविष्य  fata  अधिनियम

 1१९७२.  श्री  मन्थनी  पिल्ले  :  क्या  श्रम  कौर  रोज़गार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  में  किन-किन  उद्योगों  में  अभी  तक  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम

 सरकारी  क्षेत्र  के किन-किन  कौर  उद्योगों  पर  उस  अधिनियम को  लागू  करने  का  विचार

 para  उपयंत्री  आबिद  कमेंचारी  भविष्य  निधि  १९४२  में

 सरकारी गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  कोई  प्रकार  नहीं  माना गया  है  ।

 wea  उद्योगों पर  भी  इसे  लागू  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है--यदि  अन्य  उद्योगों

 को  इस  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  लाया  गया  तब  सरकारी  कौर  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  के उद्योग  इस

 के  श्रन्तगंत लाये  जायेंगे

 पटसन  की  मिलों  के  वैज्ञानिक  व्यवस्था करण  के  लिये  ऋण

 1१६७४.  श्री  श्र  रिन्द  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa

 ~  x  क्या  पटसन  की  मिलों  के  वैज्ञानिक  व्यवस्थाकरण  के  लिये  ऋण  देने  से  पहले  सरकार

 तब  रोजगारी  की  समस्या  पर  विचार  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  विचार किया  गया  है  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री . le  कौर  .  पटसन की  मिलों

 के  वैज्ञानिक  व्यवस्था  रण  के  लिये  कोई  ऋण  नहीं  दिया  गया  है  |  पटसन  उद्योग  के  वैज्ञा  निक

 करण  संबंधी  नीति  १०  १९४५४  को  इस  सभा  में  पारित  संकल्प  दारा  संचालित  होती
 3
 a

 ns

 7a  प्रंप्रेजी  में

 1Rationalisation,
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 खादी  ग्रामो  योग  भवन

 1१९७५.  श्री स०  प०  बुर्जों  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  दिल्‍लीਂ  दूकान  तथा  व्यापारिक  प्रतिष्ठान  १९४५४,  नई  दिल्‍ली  के  खादी

 ग्रामोद्योग  भवन  पर  भी  लागू  होता  है  ;

 क्या  यह  उद्योग  उक्त  अधिनियम के  अधीन  पंजीबद्ध है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री +)
 :

 यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  क्या

 दिल्‍लीਂ  दूकान  तथा  व्यापारिक  प्रतिष्ठान  १९५४,  नई  दल्ली  के  खादी  ग्रामोद्योग  भवन

 पर  भी  लागू  होगा  या  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 इस  मामले  पर  दिल्‍ली  दूकान  तथा  व्यापारिक  प्रतिष्ठान  १९५४  के  प्रशासन

 पंजाब  में  निष्क्रिय  सम्पत्तियां

 श्री  स०  चं०  सामन्त :
 1१९७६.

 ्  थ्री  सुबोध  हंसना :

 क्या  पुनर्वास तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वी  पंजाब तथा  अन्य  स्थानों  पर  निष्क्रिय  सम्पत्तियों के  रूप  में  कितने  ईंटों  के  बने

 हुये तथा  कच्चे  मकान  उपलब्ध  हुये थे  ;

 ये  मकान  कितने  परिवारों  को  आवंटित  किये  गये  हैँ ?

 पुनर्वास तथा  अल्प  संख्यक-कार्यो  मंत्री  मेहर  चन्द  और  लगभग

 १००  करोड़  रुपयों  की  शहरी  निष्क्रिय  सम्पत्ति  थी  |  उसमें  लगभग  २,७४५,०००  इमारतें  थीं  ।  उनके

 लिये  मांगे  गये  ब्योरों
 को

 इकट्ठा  करने  में  इतना  परिश्रम  र  समय  लगेगा  कि  वह  प्राप्त  नहीं  होने

 वालीਂ  जानकारी  के  मेतुसूप ्य  न  होगा  |

 भूमि  सुधार  की  कार्यान्वित  के  सम्बन्ध  में  गवेषणा

 1१९७७.  श्री  वाजपेयी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  की  गवेषणा  कार्यक्रम  समिति  भूमि  सुधार  की  कार्यान्वित  के  संबंध

 में एक  गवेषणा  कार्यक्रम  प्रारम्भ  करने  का  विचार  रखती  है  ;

 क्या  अनुसंधान  करने  के  लिये  डिजाइन  कौर  प्रविधि  के  बारे  में  कोई  नोट  तैयार  किया

 गया है  ;  पौर

 यदि  इसका  aire  कया  है
 ?

 _

 मिल  ग्रंप्रेजी  में
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 योजना  उपमंत्री  (sit  इया०  नं०
 :

 हां  ।

 a

 लोक-सभा  पटल  पर  एक  नोट  रखा  जाता  है  जिसमें  इन  भ्रनुसंघानों  के  डिजाइन

 और  संक्षेपिका  निहित  है  ।  परिशिष्ट  ५,  wearer  संख्या  ६५]

 ताटक  मण्डली

 28o0c  श्री  बाला  साहिब  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  एक  विभागीय
 नाटक

 मंडली  स्थापित करने  का  विचार

 यदि  तो  प्रस्थापना  का  ब्योरा  कया  है  ?

 प्रसारण  मंत्री
 :

 .  एक  नियमित  विभागीय

 नाटक म॑  डली  स्थापित  करने के  संबंध  में  तो  कोई  प्रस्थापना  नहीं  है  ।  प्रस्थापना पर  विचार

 किया  जा  रहा  है  कि  श्राकादावाणीਂ  के  गीत  तथा  नाटक  विभाग  में  कुछ  एक  नाटक  कलाकार  नियुक्त

 किये  जायें  जिन  से  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रचार  के  लिये  भ्र भि प्रेत  नये  नाटक  खेलने  a  स्वीकृत

 नाटकों  को  ज प्रादश  प्रदान  करने  के  प्रयोग नाथ  एक  नाटक  मंडलीਂ  का  श्रीगणेश  किया  जा  सके  |

 लघु  उद्योगों क  लिये  इस्पात

 श्री  जीत सिह  सरहदी  :
 1१९७६.

 ्  शमी  दलजीत fag  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEXQ—XY  exo-us F aT Vat F fat में  लघु  उद्योगों  के  लिये  पंजाब  राज्य  द्वारा  कितना

 इस्पात  मांगा  गया  था  ;

 उक्त  wae  में  लघु  उद्योगों  के  लिये  कितना  इस्पात  आवंटित किया  गया  था  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  ग्रोवर

 मांगी wat  आवंटित कौ

 गयी  मात्रा

 ई  q, 509  १६,१००

 PEYV—¥G  ०००  a, Xo

 re  rete

 नल  wast  में
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 दिल्ली  विस्थापित  की  बस्तियों  में  लघ  उद्योग

 EGO  श्री  नवल  प्रभाकर  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या यह्ठ  सच  है  कि  सरकार  दिल्‍ली  के  पद्धति  क्षेत्र  की  विस्थापित  व्यक्तियों की  बस्तियों

 (  तिलक  रमेश  मोती नगर  इरादी  )  में  बेकारी  दूर  करने  के  लिये  लघु  उद्योग  स्थापित

 करने की  एक  योजना  तैयार कर  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इस  योजना  का  विवरण क्या  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :  ग्रोवर  )  .  एक  नोट

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है जिसमें  विस्थापित  व्यक्तियों  की  बस्तियों  में  लघु/कुटी र  उद्योग  स्थापित

 करने की  सरकार  की  साधारण  योजना  का  विवरण  दिया  गया  है  ।  परिशिष्ट  ५,

 संख्या  ६६]  विशिष्ट  योजनाएं  व्यक्तियों  को  प्रस्तुत  करनी  होंगी  ।

 बम्बई  राज्य  में  झलकती-चालित करघे

 1१९८१.  श्री  जाघव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताते  को  कपा  करेंगे  कि

 बम्बई  राज्य  में  इस  समय  feat  शक्ति  चालित  करघे  हैं  ;

 वे  कहां  कहां  स्थापित  प्रौढ़  प्रत्येक  स्थान पर  कितने  कितने  करघे  हैं  ;

 १९५६  के  तरन्त में  कितने  शक्ति  चालित  करवे  थे

 १९५७  अर  C&ae  में  उस  राज्य  में  कितने  wie  किस  किस  स्थान  पर  शक्ति  चालित
 करा  लगता  को  अनुमति  दी  गयी  थी  और

 अलग  अलग  व्यक्तियों  we  सरकारी  संस्थापकों  को  कितने  कितने  करघे  लगाने

 की  झ्नमत्ति  गयो  थी  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री

 लाल  बहादुर  :  से  .  लोक-सभा  पटल
 पर  एक  विवरण  रवा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ६७]

 विस्टा  पित  व्यक्तियों  के  लिये  गह-निर्माण  अनुदान

 Feesg २.
 श्री  सिह  सरहदी  :  क्या  पुनर्वास  तथा  अल्प  संख्यक  कार्य  पत्री यह  बताने

 का  कृपा  करेंगे  कि

 हमें  कितने  विस्थापित  व्यक्तियों  को  जिनको  बिना  मकान  की  जमीन  आवंटित  की  गई

 है  ।  विस्थापित  व्यक्ति  प्रतिकर  तथा  पुनर्वास  geyy,  के  नियम  ५७  के  अधीन
 गृह-निर्माण

 अनुदान  दिये  गप  हैं  ;  ओर

 इस  संबंध
 में  कितनी  राशि  दी  गई  है  ?

 पुनर्वास  तथा  were  मंत्री  (att  मेहर  चन्द  :  शर

 —— व्
 नियम  ५७  के

 ll
 गह-नदी

 मे  मे के
 लियें श्रमी  तक  कोई  राशि  नहीं  दी  गयी  |

 अप
 पल  att  में
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 जापान  को  फिल्मों  का  निर्यात

 1१९८३.  श्री  दलजीत सिंह  :
 वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मंत्रो यह

 बताने  की  कृपा  कार

 कि

 १९५८ में  अभी  तक  जापान को  कितनी  फिल्में  भेजी गयी  हैँ  ;  शर

 १९५८  का  यह  निर्यात  geyy  के  निर्वात  को  तुलना में  कसा  है  ?

 वाणिज्य तया  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  gays  में

 आर  2EXY  के  उन्हों  महीनों  में  जापान  को  भेजो  गयो  सिनेमा  को  फिल्मों  का  विवरण  निम्नलिखित

 है

 Rays  Rey

 )  )-

 फट v  फट

 स्टैंड  ३५  मिली  मी<र  १७,१०६ द्न्य

 सब  स्टेंड ड  8,&go0  RG,VVS

 व्यापार  संबंधी  aint  में  फिल्‍मों  का  निर्यात  फुटों  में  रखा  जाता  है  ,  संख्या  मे

 नहीं  ।

 (२)  g€xs  के  बाद  के  प्रां कड़े अभी  उपलब्ध  नही  हैं

 पंजाब  की  खादी  सहकारी  संस्था  को  निधि  आवंटन

 Teeny.  श्री  दलजीत  fag  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  पंजाब  राज्य  में  खादी  सहकारी  संस्था  के  लिये  PEXS—LE  में  alla  सरकार  द्वारा  किये  गये

 कुल  ग्रांट  में  से  अभी  तक  कितनी  राशि  खर्चे  हो  चुकी  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 :  feet  भी  राज्य  की  खादी  सहकारी

 संस्थानों  के  लिये  कोई  विशेष  राशि  झ्रावंटित  नहीं  की  गयी  है  ।  भित्ति  सहायता  मांग  झोर  कार्य  क

 आधार  पर  केवल  उन्हीं  खादी  सहकारी  संस्थानों  को  दी  जाती  है  कि  खादी  तथा  WA  AM  आयोग

 की  प्रमाणीकरण  समिति  द्वारा  प्रभावित  की  गयी  है  ।  पंजाब  में  थवन  एक  ही  ख/दी  सहकारी

 है  जिसे  हाल  ही  में  प्रमाणित  किया गधा  है

 हयकरघ  के  कपड़े  का  बिना  बिका  स्टाक

 1१६८५.  को  दल जोत  सिंह  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताते  की  छाया  करेंगे  कि

 हिमाचल  प्रदेश  में  सरकारी  तथा  गर-सरकारी  क्षेत्रों  में  वस्त्र  का  कितना  बिना  बिका

 स्टॉक है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है

 और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सससन्वयलयमम्पर

 ल TH  व  नही
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 पश्चिमी  जननी  को  फिल्मों  का  निर्यात

 1१९८६.  श्री  दलजीत
 वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 gays  मथानी  तक  परिश्रमी  जमना  को  कितनी  फिल्में  भेजी  गयी  हैं  ;  और

 यह  निर्यात  १९४७  के  निर्यात  की  तुलना  में  कंसा है
 ?

 =rtzat \ ) ि ि ि  |  शरीर वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर

 १९५८  कौर  १९५७ में  पश्चिमी  जमनी
 को  भजी  गयी  फिल्मों  का

 विवरण  निम्नलिखित  है

 १९४५८  १६५७

 जनवरी-जू  न  जनवरी-जू

 फुट  फुट

 ११,००० स्टैंडों ३५  मिलीमीटर  १४,०००

 सब-स्टैंडी  2,000
 mens

 टिप्पण  व्यापार  संबंधी  aiael  में  कलमों  का  निर्यात  फु  1  में  दिखाया  जाता  संख्या

 में  नहीं  ।

 (२)  जून  १६५८  के
 बाद  के  झांकने  उपलब्ध  wee

 ध्रायरलेंड  में  राजदूतावास को  इमारत

 1१९८७.  थी
 से  ०  श्र०  मेहदी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे  कि

 :

 क्या  आयरलैंड  में  राजदूतावास  की  इमारत  में  फर्तीचर  लगाया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  अरब  तक  कितनी  राशि  खर्च  की  जा  चुकी  है  ;  शर

 इस  वित्तीय  वर्ष  में  उस  पर  कितनी  राशि  खर्च  करने  का  विचार है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्ये  मंत्री  जवाहरलाल  :  हां  ।

 ३१-८-१९४५८ तक  पौंड  |  अतिरिक्त  वह  पुराना  फर्नीचर
 भी

 लगभग  जिसका  पुस्त-मूल्यਂ  पौंड  १५३  I-V—-R  था  शौर  जो  कि  भारतीय  उच्च  लन्दन में  फालतू

 हो  गया  पुस्त-वीकली  के  अधीन  डब्लिन  के  राजदूतावास  में  प्रयोग  के  लिये  भेज  दिया  गया  है  |

 इस प्रयोजन  के  लिये  १६५८-५६  के  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  लिये  Boo  पौंड  की  व्यवस्था

 ay  गयी है
 ।  जिसमें

 से  ४७-२-४  पौंड  की  राशि  पहले ही  खे  की
 जा  चुकी  है  ।

 mr ar  a  क  cS

 मल  waist  में
 IBook  Value.

 *Book  Debit,
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 हिन्द-चोल  सें  पर्षेज्तग  aa  तिरंगा  के  लिय  श्रन्तरष्ट्रीय  आयोग

 Tess.  थी  दिनेश  सील्ड  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  मासों  में  पर्यवेक्षण  तथा  नियंत्रण  संबंधी  भ्नन्तर्राष्ट्रीय  ग्रा योग  द्वारा  कितनी

 शिकायतों  ate  प्रनियमितताशं  की  att  (१)  वियत  मिन्ह  शर  (2)  यत  नाम  प्राधिकारियों  का

 ध्यान  ares  किया  गया  है  ;

 उनमें  से  कितनों  के  संबंध  में  सन्तोषजनक  कार्यवाही  की  गयी है  ?

 पुराना  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्य मंत्री  जवाहरलाल
 :  (१)  ५;  (२)  १४६

 श्रमी तक  €  मामलों का  अन्तिम  रूप  से  निपटा  दिया  गया  है  ।

 दवाइयों  के  लिये  कच्ची  सामग्री

 1१९८९.  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि  १  जनवरी से  ३०  2e4s  तक  दवाइयों के  निर्यात  के  लिये  कितनी  कीमत  का  कच्चा

 आयात  किया गया  था  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  आयात  व्यापार  सामग्री  वर्गीकरण

 में  दवाइयों  के  निर्माण  के  लिये  कच्ची  सामग्री  का  कोई  अलग  वर्ग  नहीं  रखा  इसलिये  १  जनवरी

 से  ३०  Reus  तक  की  अवधि  में  प्रख्यात  की  गयी  सामग्री  के  संबंध  में  आ्राकड़े  नहीं  दिये जजा

 फिर  भी  यदि  दवाइयों  केਂ  लिये  आयात  की  गयी  श्राघारभूत  कच्ची  सामग्री  के  संबंध  में  कोई  हंकड़े

 उपलब्ध  ९1  तो  उन्हें  एकत्रित  करने  का  प्रयत्न  किया  जायेगा  ।
 इस  संबंध  में  यह  भी

 बता  देना

 चाहते  हैं  कि  जनवरी  से  geys  तक  दवाइयों  के  लिये  लगभग  ५३०  लाख  क्यों  के  कच्चे  सामानਂ

 के  रायात की  मांग  इत  दृष्टि से  यह  अनुमान  लगाया  जा  सकता है  कि  उक्त  अवधि  में  लगभग

 ४५४३०  लाख  रुपयों  के  कच्चे  सामान  का  arara  किया  गया  था  |

 फिल्म  उद्योग  के  लिये  सामग्री

 1१९६०.  श्री  दलजीत  सिंह  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 VeXS—VE  में  फिल्म  निर्माता ग्र ों  को  कितनी  कीमत  के  कच्चे  सामान  की  अ्रावश्यकता  होगी  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 सरकार  के  पास  इस  संबंध  में  कोई

 जानकारी  नहीं  है  कि  Peys—KE  में  फिल्म  निर्माता ग्र ों  को  कितनी  कीमत  के  कच्चे  सामान  की

 झ्रावस्यकता  होगी  |

 हिमाचल  प्रदेश  में  हस्तशिल्प

 1१९९१.  श्री  दलजीत  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  अखिल  भारतीय  हस्तशिल्प  बोड़ें  के  पथ  प्रदर्शन  में  किसी

 प्रकार  के  हस्तशिल्प  का  विकास  किया  जा  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  पर  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  पर  लगाया  गया  है  कौर

 उनकी  प्रति  व्यक्ति  औसतन  arr  क्या  है  ?

 faa  wast  में

 196(A)
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 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  हिमाचल  प्रदेश  में

 अखिल  भारतीय  हस्तशिल्प  ate  के  सीधे  नियंत्रण  में  किसी  हस्तशिल्प  उद्योग  का  विकास  नहीं

 किया जा  रहा  है  ।  हस्तक्षेप as  हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  बनाई  गयी  हस्तशिल्प

 aaa  की  छानबीन  करता  है  कौर  उनको  उसकी  सिफारिशों  पर  स्वीकृत  करता

 wa  तक  जिन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  किया  गया  है  वे  हस्तशिल्प  के  प्रशिक्षण

 से  सम्बन्धित  जिनसे  सीधे  ही  व्यक्तियों  को  रोजगार  नहीं  मिलता ।

 सरकारी  बस्तियों  सं  बाजार

 श्री  नवल  प्रभाकर
 VEEN. २.  शमी  भक्त  दर्शन  :

 ~
 क्या

 और  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe:

 दिल्‍ली में  भारत  सरकार  द्वारा  बनाई गई  किन-किन  बस्तियों  में  बाजार  बनाने  की

 योजना है  ;

 इन  बाजारों  में  से  प्रत्येक  में  कितनी  दुकानें  होंगी  ;  आर

 क्या  सरकार  दन  बाजारों  के  प्लाट  बेचेगी  या  स्वयं  दुकानों  का  निर्माण  करेगी ?

 श्रावास  तथा  संभरण  मंत्री  क०  च०  :

 के  नाम  a  प्रत्येक  बस्ती में  निर्माण  की  जाने  वाली  दुकानों  की  संख्या  निम्नलिखित

 बस्ती का  नाम  दुकानों की  संख्या

 बेस्ट  विजयनगर  १२८

 nd

 क्लर्कों  के  क्वाटर  साउथ  साफ़  विनय  नगर  २७

 for  साउथ  श्राफ  विनय  नगर  .  Xo

 साउथ  कृष्ण  नगर  बस्ती )  १२०

 साउथ  श्राफ़  कृष्ण  नगर  बस्ती  )  प्रे

 हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फैक्टरी  ११८

 पिजरापोल  ष्र्

 ईस्ट  विनय  नगर  ्

 योग  99.0

 सरकार  दुकानों  का  निर्माण  आरम्भ  करेगी  ।

 प्रेस  सहकारी

 1१६९३.  श्री  जगदी दा  अ्रवस्थो  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  के  विदेश  स्थित
 मिशनों  में  प्रेस  सवारियों

 की
 संख्या  कया  ee

 मूल  ग्रंप्रेजी  में

 1  Press  Attaches,
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 उन  लोगों  की  संख्या  क्या  है  जो  उस  देश  की  भाषा  जानते हैं  जहां  वे  नियुक्त

 अर

 विदेशों  में  स्थित  प्रेस  सहचारियों  को  उस  देश  की  राष्ट्र-भाषा  सीखने  के  लिये

 क्या  पग  उठाय  गये  हैँ  जहांकि  वे  नियुक्त  हैं
 ?

 मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य मंत्री  जवाहरलाल  से  विदेश

 स्थित  मिशनों  में  प्रचार  भ्र धि कारियों  की  तीन  श्रेणियां  हैं  जन  सम्पकं  प्रेस  सहचारी

 कौर  सहायक  प्रेस  सहचारी  ।  सारी  श्रेणियों  के  कुल  झ्र धि कारियों की  संख्या  ५२  इनमें

 से  २८  ऐसे  हैं  जोकि  जिस  देश  में  लगे  हैं  वहां  की  भाषा  जानते  बाकी भी  सम्बद्ध

 भाषाओं  का  काम  चलाऊ  ज्ञान  प्राप्त  कर  चके

 सेवा  की  श्रावच्यकताओं  के  अनसार  प्रत्येक  प्रचार  श्रधघिकारी  को  विदेशी  भाषा  a

 निर्घारित  परीक्षा  पास  करनी  होती  है  ।  परीक्षा  पास  के  बाद  जो  टिकान  फीस

 कारी  ने  दी  होती  है  वह  उसे  वापिस  दे  दी  जाती  है  ।  जब  कोई  प्रचार  अधिकारी  किसी

 अतिरिक्त  विदेशी  भाषा  में  उच्चस्तरीय  परीक्षा  पास  करता  है  तो  उसे  मृत  राशि

 का  पारितोषिक  भी  दिया  जाता

 सुचना और  प्रसारण  मंत्रालय  में  प्राविधिक  अधिकारी

 1१६६४.  श्री  जगदी दा  भ्र वस् थी  :  क्या  सुचना  atk  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 १९५८  को  सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  विभिन्न  श्रेणियों  के

 पुत्र  att  गैर-राजपत्रित प्राविधिक  अधिकारी  कितने  थे  जिनकी  कि  सेवा  तीन  वर्ष  से  ऊपर

 हो  चकी  कौर

 एं  अघिकारियों  की  कितनी  है  जिनको  weal  बचा  गया

 ?

 कौर  प्रसारण  मंत्री  ate  अपेक्षित  जानकारी

 का  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ६८]

 नंगल  फर्टिलाइजस एण्ड  केमिकल्स  )  लिमिटेड

 VERY.  श्री दलजीत सिह  कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 नंगल  फ़टिलाइज़स  एण्ड  केमिकल्स  लिमिटेड  में  ३१  gays

 को  विभिन्न  विभागों  में  कितने  प्रेसिडेंट  ai  थ  काम  कर  रहे  थे  ;

 इन  कर्मचारियों  में  से  कितने  प्रतिनियुक्त  हैं  ;

 उनमें  हटाये  गये  लोगों  की संख्या  कितनी है  ;  ak

 प्रसूति  जाति  वालों
 की

 संख्या
 कितनी है  ?

 ee.

 भ्रंग्रेज़ी  में
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 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 े
 (#)  सहायक

 VVe

 कोई  नहीं  ।

 (7)  ain't?

 क्लर्क  प्

 etl

 भ
 वाणिज्य  र्  ou उसा  ग  मंत्रालय  के  श्रनुसचिवोय  करें  चारी

 1१९६६.  श्री  दलजीत सिह  :  कया
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 मंत्रालय  में इस  समय  काम  कर  रहे  श्रसिस्टेटों  रोक  पलकों  की  संख्या  कितनी

 इनमें  भ्रनुसुचित  जाति  वालों  की  संख्या  कितनी हैँ

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :

 मंत्रालय  में  काम  अ्रनपुचित oN

 जाति  वालों  की करने
 वालों

 की

 संख्या  सख्या

 असिस्टेट  RXV  श्रे

 mat  डिवीज़न  ara  Bey

 ata  डिवीज़न  aaa  Gok  रे

 योग  ७५१  Qs

 ०» ि  भारतीय  व्यापारी

 1१९६७.  श्री  झूलन  सिह  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  उनके  ने  वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  के  सहयोग  से  गत  पांच  वर्षों  में

 विदेशों  मं  भारतीय  व्यापारियों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  कोई  कदम  उठाया  है  ;

 उससे  किस  सीमा  तक  भारतीय  व्यापारियों  को  लाभ  पहुँचा

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहाबुर  अन्य  बातों  के
 ग्र ति रिक्त

 भारत  सरकार  ने  विदेशों  मेँ  भारतीय  व्यापारियों  के  हितों  की  रक्षा के  लिए  निम्न  पग  उठाये

 (१)  २६  देशों  से  व्यापार  करार/प्रबन्ध  हो  चुके  इसके  अतिरिकत  १४  देशों

 से
 व्यापार

 शरर
 नौपरिवहन  सम्बन्धी

 सन्धियां  भी  हो  चुकी
 ee

 ग्रंप्रेजी  मे



 १२  १९५८  लिखित  उत्तर  Zoos

 (२)  समय  समय  पर  व्यापार  प्रतिनिधिमंडल  बाहर  भेजें  गये  हे ंताकि  भारतीय  मात्र

 के  लिए  विदेशी  मंडियों  में  स्थान  बनाया  विदेशी  व्यापार
 निधिमंडलों  को  भी  भारत  में  भ्रामन्त्रिति  किया  गया  हैं  ताकि  वे  यहां  जाकर

 देख  सकें  कि  भारत  उन्हें  क्या  माल  दे  सकता

 (३)  गत  ४५  वर्षो में  १६  देशों  में  व्यापार  कार्यालय  खोले  गय ेहें  ताकि  हमारे  व्यापारिक

 हितों  की  देख  राल  की  जा  सके  ।

 (४)  समय  समय  पर  विदेशों  में  प्रदर्शनियों  ate  मेलों  का  आयोजन  भी  किया  गया

 हैं  ।

 (५)  २९  देशों  म॑  प्रदान  कक्ष/व्यापार  केन्द्र  स्थापित  किये  गये

 (६)  १३  निर्यात  संवर्धन  समितियां  निर्माण  की  गयी  हैं  ताकि  विशेष  प्रकार  के  माल

 के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  दिया  जायें

 (७)  समय  समय  पर  निर्यात  att  ora  नीति  बनाई  गई  है  ताकि  भारत  से

 विदेशों  को  निर्यात  में  वृद्धि  की  जा  सके  ।

 ठीक  अन्दाज़ा करना  तो
 कठिन  परन्तु  विश्वास है  कि  सरकार  के  प्रयत्न  काफी

 लाभदायक सिद्ध  हुये

 श्री राम  कृष्ण
 Frees.

 ‘Lait  casita  fag  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  ठीक  है  कि  बहुत  से  देशों  ने  किन्हीं  शर्तों  पर  नाभिकीय  परीक्षण

 बन्द  करना  स्वीकार  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हें  उनकी  शर्तें  क्या  हैं  ;

 क्या  किसी  देश  ने  वास्तव  में  ये  परीक्षण  बत्द  कर  दिये  हैं  ;  रोक

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  कया  हैँ  ?

 गिरदान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य मंत्री  जवाहरलाल  :  से  wi

 तक  तीन  रूस  ate  ब्रिटेन--ने  निकाय  seat  का  परीक्षण  किया

 क्षण  बन्द  करने  के  सम्बन्ध  में  इन  तीनों  देशों  के  संगत  बयान  लोक-सभा  पटल  पर  रखे  जाते

 [afaa  परिदिष्ट  ५,  अनुपथ  ee]
 अनिला

 मल  अंग्रेज़ी  में



 ३०१०  १२  es

 alanis  विकास

 sat  रामी  रेडी
 :

 Treee]
 न  थी  दलजीत  सिह  :

 क्या  योजना  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  बताया

 गया

 द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  के  काल  में  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रमुख  उद्योगों  पर  कितनी

 राशि  aa  करने  की  व्यवस्था है

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  प्रमुख  उद्योगों  पर

 कितना  aa  किये  जाने  की  व्यवस्था  है  ;

 इस  खर्चे  का  राज्यवार  ब्यौरा  कया है

 वे  उद्योग  जिन  पर  भाग  श्र  में  उल्लिखित  ad  किये  जाने  की

 व्यवस्था  है  ;  अर

 यह  उद्योग  कहां  स्थित  है
 ?

 उपमंत्री  इया०  न०  :  से  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  ५,  aaa  संख्या  ७०]

 ar  tet  ey  ene  er  ee

 सरदार  सम्पूर्ण  fag  का  निधन

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मुझे  सभा  को  सरदार  सम्पूर्ण  सिंह  के  निधन  का  शोकपूर्ण  समाचार

 श्राप  का  १०  geys  को  जालन्धर देना  श्राप की  आयु  ७२  वर्ष  की  थी  ।

 में  देहांत हो  गया  2  श्राप  सन्‌  gewy  में  भूतपूर्व  केन्द्रीय  विधान  सभा  के  सदस्य  थे  |

 मैं  विश्वास  करता  हुं  कि  यह  सभा  उनके  परिवार  को  हम  सब  की  कौर  से  सादिक  संवेदना

 प्रकट  करने  में  मेरा  साथ  देगी  ।  माननीय  सदस्य  दिवंगत  भ्रामक  के  प्रति  शोक  प्रकट  करने

 के  लिए  एक  मिनट  तक  मौन  खड़े

 पश्चात  सदस्य  एक  मिनट  के  लिये  मौन  खड़े

 ot  ae  eres  es  ms

 सभा-पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 भाखड़ा व  कदम  बाघों की  बत्ती  के  बारे  में  वक्तव्य

 सिचाई  atc  विद्युत  मंत्री  हाफिज  मुहम्मद  मैं  निम्नलिखित  पत्रों  की

 एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं

 (१)  भाखड़ा  बांध
 की

 मध्यवर्ती  पानी  की  )  दीवार  को  हुई  क्षति के  बारे
 ~

 म  |
 में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  ato  €१४/४८]

 (२)  अभिन्न  प्रदेश  में  कदू दम  बाध  को  हुई  क्षति  के  बारे  में  वक्तव्य  में
 रस्मो

 क  क
 देखिये  संख्या  एल०

 —_—

 मूल  अंग्रेजी  में



 १२  १९५८  सभा-पटल  पर  रखें  गय  पत्र  २०११

 अलिल  भारतीय  सेवायें  श्रधितियम  के  श्रन्तगंत  श्रबिसुचना यें

 जगह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  मैं  भ्रमित  भारतीय  सेवा

 FEUER  की  धारा  ३  की  उप-धारा  (२)  के  निम्नलिखित  भ्रधिसूचनाशओओं  को

 एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (2)  जी०  एस०  शिकार  संख्या  ७६४  दिनांक  ६  ges

 (२)  भारतीय  पुलिस  सेवा  )  2&uv  में  कुछ  शर  aaa  करने  वाला

 जी०  एस०  कार  संख्या  ७६५  दिनांक  ६  १६५८

 [ gearetaa  में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  ठी  o— 828 /¥5]

 नारियल  जटा  उद्योग  कौर  लाइसेंस  देना  )
 नियम

 मैं  नारियल  जटा  उद्योग वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  )

 १९५३  की  धारा  २६  की  उप-धारा  (३)  के  भ्रन्तर्गत  भ्र धि सूचना  संख्या  जी०  एस०

 कार  wig  दिनांक  २९  १९४५८  में  प्रकाशित  नारियल  जटा  उद्योग  ग्रोवर

 लाइसेंस  १९४५८  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं

 में  रखी  देखिये  संख्या  एल०

 समवाय  (  केन्द्रीय  सरकार  के  )  सामान्य  नियम  तौर  प्रपत्रों  में  संशोधन

 सती दा  चन्द्र  :
 मैं  समवाय  १९५६  की  धारा  ६४२  की  उपधारा  (३)

 के  अन्तर्गत  समवाय  सरकार  सामान्य  नियम  तौर  १९४५६  में  कुछ  ग्रोवर

 संशोधन  करने  वाली  दिनांक  ३०  gus  की  शअ्रधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार

 ७५०  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 में  रखी  देखिये  सख्या  एल०  टी०--६१३/५८]
 SS

 राज्य-सभा  से  संदेश

 सचिव :  मुझे  सभा
 को

 यह  बताना  है
 कि  मुझे  राज्य-सभा  के  सचिव  से  यह

 सन्देश  मिला है  कि  १  ges  को  लोक-सभा  द्वारा  पारित  किये  सम्पदा-शुल्क

 )  2eNS  के  बारे  में  राज्य-सभा  को  लोक-सभा  से  कोई  सिफारिश  नहीं

 करनी

 भविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 भारत  व  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्रियों  के  बीच  तथा  १०

 १९५८  को  हुई  बात  चीत  के  परिणाम

 fat  स०  म०  बनर्जी  :  नियम  &g  के  अन्तर्गत  मैं  अविलम्बनीय  लोक-महत्व

 के  निम्न  विषय
 की

 are  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  श्र  प्रार्थना  करता  हूं  कि

 वह  इसके  संबंध  में  एक  वक्तव्य  दें  :

 व  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्रियों  के  बीच  तथा  १०  १९५८  को

 हुई  बातचीत
 के  रिणाम

 "

 मूल  मंप्रेज़ी  में



 १२  ays 3022  शभ्रविलम्बनीय लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू ):
 अध्यक्ष  जैसा

 सभा  को  पता  है  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  हमारे  निमन्त्रण  पर  पिछले  दिनों  भारत  जाये  ।

 वह  इस  मास  की  €  तारीख  को  भराये  थे  कल  वापस  लौट  गये

 जब  वह  यहां  रहे  तो  हम  ने  उनसे  प्रमुख  रूप  से  सीमा  समस्याओं  के  बारे  में  बात

 चीत की  ।  उनके  यहां  से  जानें  के  समय  इस  बात  चीत  के  बारे  में  एक  संक्षिप्त  वक्तव्य  जारी

 किया  गया  है  ।  जो  कि  art  भ्रखबारों  में  प्रकाशित  हो  चुका है  ।  यदि  बाप  चाहें तो  मैं

 उसकी  एक  प्रति  सभा  के  पटल  पर  भी  रख  सकता  हूं  ।

 गश्रष्यक्ष  महोदय  :  हां  उसकी  एक  प्रति  सभा  पाल  पर  रख  दी  जाये  ।

 fat  जवाहरलाल  नेहरू  :  इस  वक्तव्य  में  यह  बताया  गया  है  कि  पूर्वी  सीमान्त

 संबंधी  ७  सीमा  समस्याओं  का  हल  हो  गया  है  उनके  बारे  में  दोनों  देशों  में  समझौता

 हो  गया  कुछ  अन्य  विषयों  पर  अभी  बात  चीत  की  जानी  बाकी  है  तथा  उनके  संबंध

 में  कुछ  प्रक्रिया  निर्धारित  की  गई

 मैं  यह  नहीं  बता  frat  कि  मेरे  लिये  विभिन्न  छोटे  मोट  गांवों  की  विशिष्ट  सीमा  संबंधी

 SACI  को  यहां  समझा  सकना  तथा  इस  सभा के  सदस्यों  के  लिये  यहां  बैठ  कर  इन्हें समझ  सकना

 कहां तक  सम्भव  हो  सकेगा ।  फिर भी  मैं  इसको  समझाने  की  कोशिश  करूंगा

 पूर्वी  सीमा  पर  पश्चिमी  बंगाल  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  एक  सीमा  संबंधी  विवाद  मुर्शिदाबाद

 जिले  तथा  राजशाही  जिले  में  जिसमें  थाना  नवाबगंज  तथा  शिवगंज  थाना

 ते  जो  विभाजन  से  पहले  मालदा  जिला  था  ।  इस  विवाद  को  बागे  पंचाट  में  विवाद

 संख्या १  कहा  गया

 विभाजन  से  कुछ  समय  पहले  दोनों  देशों  के  बीच  विभाजन  रेखा  का  निश्चय  करने के

 उन्होंने  अपना  एक  निर्णय  दिया  श्र लिये  न्यायाधीश  रेडक्लिफ  को  नियुक्त  किया  गया  था  |

 उसे  ज्यादातर माना  भी  गया  किन्तु  उनके  पंचाट  के  कुछ  भागों  के  निर्वाचन  के  संबंध  में

 कुछ  मत  भेद  पैदा  हो  गया  ।  इसलिये  उसके  कुछ  समय  बाद  एक  न्यायाधिकरण  नियुक्त
 किया  जिसके  अध्यक्ष  न्यायाधीश  बागे  थे  और  जिसमें  भारत  तथा  पाकिस्तान  दोनों  देशों

 के  एक  एक  न्यायाधीश  सम्मिलित  थे  ।

 बागे  न्यायाधिकरण  ने  पूर्वी  सीमा  संबंधी  कुछ  झगड़ों  पर  विचार  किया  उसने

 कुछ  सिफारिशें  या  पंचाट भी  दिये  इनमें  से  अधिकतर  बातों  को  मान  लिया  गया  है  शर

 उनके  प्रसाद  काम  भी  किया  गया  है  किन्तु  इसके  बावजूद  भी  कुछ  इलाकों  के  बारे  में

 झगड़ा  बदस्तूर  बना  रहा  कौर  दोनों  कौर  से  so  दावों के  समर्थन  में  परस्पर  विरोधी

 तक  प्रस्तुत  किये  जाते  ये  भगड़े  अब  तक  भी  बने  हुए  इस  मौके  पर  हम  ने  इन्हीं

 झगड़ों  के  बारे  में  बात  चीत
 की  ।  इस  मुलाकात  में  हमने  बागे  पंचाट  संख्या  १  जिस का  कि

 मेंने  अभी  प्रभी  जिक्र  किया  बारे में  पुरा  पुरा  फैसला  कर  लिया  इसके  इलावा  बागे

 पंचाट  संख्या  २  है  |
 यह  भी  पश्चिमी बंगाल  श्र  पाकिस्तान  के  बीच  झगड़े  के  बारे  में

 इसका  संबंध  दोनों  देशों  के  बीच  उस  सीमा  से  है  जो  गंगा  नदी  पर  स्थित  उस  स्थान  से  शुरू

 हो  जहां  से
 कि

 रेडक्लिफ  एवाडे  के  भ्रनुसार  मतगंगा  नदी  की  नहर  निकलती  उत्तर —

 मिल  अंग्रेज़ी  में



 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना  ३०१ के १२  seus

 में  उस  स्थान पर  खत्म  होती  है  जहां  कि  यह  नहर  दौलतपुर  करीमपुर
 थानों  के  बीच  की

 सीमा  से  मिलती  है  इसका रसीला  पहले  हो  चुका  इसके  बारे  में  यह  तय  हो  चुका

 है  कि  इन  प्रदेशों की  ay  जनवरी  तक  waar  बदली  कर  ली  जायें ।

 इसी  प्रकार  पश्चिमी  बंगाल  प्रौढ़  पाकिस्तान  के  बीच  विवाद  नामक  एक  झगड़ा

 चल
 रहा  पाकिस्तान  ने  इस  बारे  में  दावे  को  वापस  ले  लिया  इसलिये

 अब  यह  इलाका  भारत  के  पास हो  रहेगा

 एक  चौथा  झगड़ा  बेरुबारी  यूनियन  न॑  १२  के  बारे में  था  ।  यह  भी  पश्चिमी  बंगाल

 पाकिस्तान  के  बीच  था  |  यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  इस  मामले  में  विवादग्रस्त  इलाके  को

 पाकिस्तान  तथा  भारत  के  बीच  वाघा  राधा  बांट  दिया  जाये  |

 अगला  झगड़ा  कूच  बिहार  के  कुछ  छोटे-छोटे  क्षेत्रों  के  बारे  में  यह  इलाके  पश्चिमी

 बंगाल की  सीमा  पर  हो  इनके  बारे  में  यह  तय  ड  है
 कि

 ये
 पश्चिमी  बंगाल  को

 दे  दिये

 जाये ं|

 झगड़ा  खुलना  में  चौबीस  परगना  प्रौढ़  जैसोर  में  चौबीस  परगना  के  बीच  की

 सीमा  के  बारे  में  था  ।  इस  बारे  में  यह  निश्चय  gar  है  कि  यह  सीमा  जहां तक  सम्भव  हो

 दोनों  प्रदेशों  के  मध्य  में  इच्छा मती  नदी  के  साथ  साथ  wal  ये  झगड़े  तो

 पश्चिमी  बंगाल  कौर  पूर्वी  पाकिस्तान  में  थे  ।

 इसके  बाद  श्रीराम  कौर  पूर्वी  पाकिस्तान  के  बीच  झगड़े  रातें  हैं  ।  इनमें  एक  झगड़ा

 भोलागंज के  बारे  में  पाकिस्तान  नें  इसमें  wot  दावे  को  वापस  ले  लिया

 इसके  बाद  पीयान  प्रौढ़  सुरमा  नदियों  का  झगड़ा  कराता  है  ।  इसके  बारे  में  यह  तय

 gat  कि  पहले  जारी  की  गई  श्रधिसूचनाश्ं के  भ्रनुसार  इसकी  सीमा  निर्धारित  कर  दी  जायें ।

 इसलिये  प्रभी हम  ठीक  ठीक  नहीं  कह  सकतें  कि  यह  सीमा  कहां  पर  होगी ।  किन्तु  इस  बारे

 में  यह  बात  निश्चित  हो  गई  है  कि  यह  सीमा  इस  बात  को  ध्यान में  रख  कर  निर्धारित  की

 जायेगी  कि  दोनों  देशों  को  इन  नदियों  में  नौ-संचालन  का  पूरा  पूरा  अवसर  मिल  सके  ।

 इसके  बाद  त्रिपुरा-पाकिस्तान  सीमान्त  झगड़ों  का  नम्बर  है  ।  इस  सीमा के  पास

 जहां  पर  से  रेलवे  लाइन  गुजरती  है  कुछ  छोटा  सा  इलाका  था ।  हमने  ये  इलाका पाकिस्तान  को

 देने का  निश्चय  किया  है  क्योंकि  वह  पाकिस्तान  की  रेलवे  लाइन  के  भ्रमित  समीप है  ।

 त्रिपुरा का  फेनी  नदी  के  बारे  में  झगड़ों  चल  रहा  था  |  इसका  बाद  में  पृथक  रूप  से

 फैसला  करने  का  free  हुआ  उसके  लिये  तरीका  निश्चित  किया  जा  रहा

 एक  चीज़  श्र  हैं  जो  हमारे  प्रो  पाकिस्तान  दोनों  के  लिये  कठिनाई  का  कारण बनी  हुई

 कर  यह  कूच  बिहार  के  कुछ  क्षेत्र  हैं  इस  रियासत  के  कई  छोटे-छोटे  पृथक-पृथक

 इलाके  इनमें  से  कुछ  इलाके  पाकिस्तान  को  fea  गये  थे  ak  कुछ  हिन्दुस्तान  को  ।

 इस  प्रकार  विभाजन  बाद  हमारे  कुछ  छोटे-छोटे  ऐसे  इलाके  पाकिस्तान की  सीमा  में  थे

 भ्र  उनके  कुछ  इलाके  हमारे  यहां  थे  ale  उनके  इलाकों  पर  वे  ae  अपने  पर  हम  किसी

 प्रकार  से  प्र  द्रास  नहीं  कर  सकते  थे  |
 इन  इलाकों  की  स्थिति  यह  हो  गयी  थी  कि  यहां  पर

 किसी  का  भी  शासन  नहीं  था  ।  इसलिये  यह  इलाके  तस्कर  व्यापारियों  प्र  झ्रपराधियों  के

 झ  बन  गये  ।  अरब  हमने  यह  निश्चय  किया  है  कि  पाकिस्तान  की  सीमा  में  जो  इलाके

 स्तान  के  पास  हें  तथा  हिन्दुस्तान  की  सीमा  में  जो  इलाके  पाकिस्तान  के  पास  हें  उन



 20°  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  हराकर  ध्यान  दिलाना  १२  Res

 जवाहरलाल

 की  आपस मं प्रदला में  azar  बदली कर  ली  जाये  इस  सारे  विनिमय  में  जगहों  हिन्दुस्तान

 को  are  किन्हीं  जगहों  पर  पाकिस्तान को  कुछ  लाभ  होगा  कुल  मिला  कर  हिसाब  लगभग

 बराबर  रहेगा  |

 अब  में  उन  समस्याओं  को  लेता  हूं  जिनके  बारे  में  अभी  कुछ  निश्चय  नहीं  हो  सका

 इनमें  से  एक  समस्या  पूर्वी  क्षेत्र  में  पथरिया  पहाड़ियों  की  सुरक्षित  वन  की  समस्या

 हमारा  यह  दावा  था  कि  यह  जंगल  हमारा  लेकिन  इसके  बारे  में  कुछ  झगड़ा  जब

 हम  ने  यह  तय  किया  है  कि  यह  मामला  तथा  पूर्वी  पाकिस्तान  के  वन  संरक्षकों  के

 aia  कर  दिया  जाय  जो  दोनों  देशों  के  मुख्य  सचिवों  के  साथ  मिल  कर  अस्थायी  रूप  से

 एक  ऐसी  सीमा  रेखा  निर्धारित कर  लें  जिससे कि  पर  किसी  प्रकार  का  झगड़ा  न  पैदा

 वास्तव में  इस  जंगल  में  कोई  नहीं  रहता  है  ।  यहां  पर  प्रायः  इस  लिये  झगड़े  पैदा  हो  जाते

 हैं  कि  लोग  एक  दूसरे
 की

 सीमाओं  में  घुसकर  जंगल  के  पेड़ों  को  काट  कर  ले  जात

 इन  झगड़ों  को  कम  करने  के  लिय  ही  हमने  यह  अस्थायी  रेखा  निर्धारित  करने  का  निश्चय

 किया

 इसके  श्रीराम  व  पूर्वी  पाकिस्तान  सीमा  का  एक  बड़ा  झगड़ा  शीराज़ा  पथरिया

 के  सुरक्षित वन  की  भांति यह  झगड़ा  भी  बागे  न्यायाधिकरण के  समक्ष  रखा  गया  था  ।  यह

 झगड़ा  कुठियाला नदी  के  बारे  में  बागे  न्यायाधिकरण  ने  इस  नदी  के  मार्ग  के  बारे में  कुछ

 निर्णय  दिये  थे  मगर  हमारी  राय में  नकशें  शादी  की  गड़बड़  के  कारण  कुछ  मामलों  में

 स्थिति  साफ  नहीं  हो  इसलिये  यह  झगड़ा  बना  इस  क्षेत्र  में  ३०  ग्राम

 ये  इस  समय  हमारे  कब्जे  में  ह  श्र  दरअसल  ये  इलाके  हमेशा  हमारे  पास  रहे  wait

 इन  का  निश्चय करना  बाकी  वास्तव  में  पूर्वी  सीमा के  बारे  में  यही  दो  मुख्य  झगड़े

 हैँ  जिनका  wal  फैसला  करना  बाकी

 पश्चिमी  सीमा  के  बारे  में  जो  मामले  हैं  वे  यह  हैं  ;  वास्तव में  हमने  उनके बारे  में  कुछ
 तय  नहीं  किया  ।  सुलेमान  की  कौर  हुसैनी  वाला  के  क्षेत्रों  का  मामला  था |  ये  दोनों  स्थान

 शहरों के  हेड  विकास  यहां  पर  कम  या  अधिक  क्षेत्रफल  का  श्रवन  नहीं  था ।  मगर  इनकी

 एक  अपना  ही  महत्व  है  ।  इनके  बारे  में  हम  इ  स  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हें  कि  पहले  दोनों  देशों

 के  सचिव  aaa  अपने  देशों  के  इंजिनियरों  से  बात  करके  अपनी  रिपोर्ट  यानी  इस  मामले

 पर  पहले  भारत  के  राष्ट्रमंडल  सचिव  तथा  पाकिस्तान  केਂ  विदेश  सचिव  विचार  करेंगे

 इसके  बाद  एक  झगड़ा  लाहौर-भ्रमृतसर  सीमा  पर  सरजा  मरीज  इरादी  तीन  छोटे  छोटे

 गांवों  के  क्षेत्र  के  बारे  में  इसी  तरह  का  एक  कौर  झगड़ा  भी  है  जिस  पर  कि  हमने

 कोई  विचार  नहीं  किया  है  ।  इस  प्रकार  पंजाब  में  एक  शौर  छोटा  सा  चक  aH का

 झगड़ा है  ।  इसके  उपरान्त  कच्छ  में  छाउबेत  के  इलाके  के  बारे  में  भी  एक  झगड़ा
 है  we

 मं
 पाकिस्तान  ने  दो  तीन  वर्ष  पहले  यह  झगड़ा  उठाया  था  ।  इस  बारे

 कुछ  नहीं  किया  है  क्योंकि  हम  समझते  हैं  कि  इसमें कोई  झगड़ा  नहीं  है  हमने  उनकों  एक  लम्बा

 पत्र  लिखा  उसका  जवाब  दो  साल  बाद  श्रभी  दस  दिन  हुए  हमें  मिला  है  ।

 अभी  ag  झगड़ा  चल  रहा  है  प्रौर  इस  पर  विचार  करना  बाकी

 कुल  मिला  कर  स्थिति  यों  बहुत  से  ऐसे  छोटे  छोटे  झगड़े  जिन  से  दोनों  देशों

 में  मन-मूटाव  पैदा  हो  रहा  था  ae  हल  हो  गये  यह  बात  दोनों  देशों  के  लिये  बड़े
 सन्तोष  की  बात
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 हमारा  हमेशा  से  यह  विचार  रहा  है  प्रौर  हम  श्री  भी  यही  सोचते  हैं  कि  जिन  मामलों
 को

 आपस  में  बैठ  कर  हल  नहीं  कर  सके  हें  उनको  किसी  तीसरे  निष्पक्ष  न्यायाधिकरण  के  सुपुर्दे  कर
 दिया

 जायें  |  उसका  निर्णय  दोनों  को  मान्य  होना  चाहिये  ,  चाहे  वह  हमारे  पक्ष  में  हो  या  हमारे  विरुद्ध

 हो  ।  मगर  फिलहाल  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  एक  विशेष  मामले  के  बारे  में  इस  सिद्धान्त  को

 मानन  के  लिये  तैयार  नहीं  थे  ।  हमारा  जो  वक्तव्य  प्रकाशित  है  उसमें  यह  कहा  गया  है

 इस  मामलों पर  भविष्य  में  कभी  चर्चा  की  जायेगी ॥

 इस  सम्बन्ध  में  में  एक  दो  बातें  प्रो  कहना  चाहता  हूं  ।  इस  समय  हमने  जिन  छोट  मोटे

 इलाकों का  तबादला  करने  का  निश्चय  किया  है  उनके  बारे  में  हमने  यह  तय  किया  है  कि  इन  इलाकों

 में  श्राबादी  की  बदली  नहीं  की  जायेगी  ।  जो  लोग  जहां  रह  रहे  हें  वे  वहीं  रहें  ।  हमारी

 लोगों को  यही  राय  है  कि  उन्हें  प्रश्न  इलाकों  में  ही  बने  रहना  चाहिये  ।  प्रौर  उस  देश  को  ही

 में  इस  बात की  कोई स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  जिसके  साथ  उनका  सम्बन्ध हो  जाता  है  ।

 वजह  नहीं  समझता  कि  इन  इलाकों  में  लोगों  की  बदला  बदली  करनी  जरूरी  है  ।

 इसके  अलावा  हमन  यह  निश्चय  भी  किया  है  कि  हम  वापसी  मतभेद  को  कम  करने  के  लिये

 एक  दूसरे से  सम्यक  बनाया  रखें  जिससे कि  हम  इन  मामलों  के  हल  का  कोई  तरीका  निकाल  सकें  ।

 इस प्रकार में  समझता  हूं  कुल  मिलाकर  हमारी  यह  मुलाकात काफी  सन्तोषजनक  रही

 है  ।  मं इस  बातचीत  के  बाद  जारी  की  गई  प्रैस  विज्ञप्ति  की  एक  प्रति  भी  सभा-पटल  पर  रख

 रहा  हुं  ।  में  रखो  देखिये  संख्या  एल०  ठी  ०-९  १७/५८]

 रेणु  चक्रवर्ती  :  कया  इस  दौरान  में  कैदियों  की  ग्रीवा  बदली  के  लिये  भी

 कोई  बातचीत  हुई  है  ?

 fat  जवाहरलाल  नेहरू  :  में  यह  समझता हुं  कि  ऐसे  कैदियों की  waar  बदली  की  जा  चुकी

 है  ।  मुझे  इस  विषय  में  ठीक  ठक  पता  नहीं  ॥

 श्रीमती  ty  चक्रवर्ती  :  यह  जानना  चाहती  थी  कि  क्या  जिन  लोगों  को  सीमा पर  स्थित

 क्षेत्रों  से  पकड़ा  गया  उनको  छोड़  दिया  गया  है  ?

 pat  जवाहरलाल  नेहरू  :  म  मालूम  करने  की  कोशिश  करूंगा  पाकिस्तान  ने  कैदियों  की

 एक  सूची दी  है  ।  हिन्दुस्तान  ने  भी  ऐसी  एक  सुची  दी  है  ।  ये  दोनों  सूचियां  एक  जैसी  नहीं  हैं  ।

 मगर  जिन  कैदियों  के  नाम  दोनों  सुचियों  में  दिये  गये  हे  उन्हें  निश्चय  ही  रिहा  किया  जा  चुका  है  ।

 झष  के  बारे  में  हम  पता  लगायेंगे  |

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  माननीय  प्रधान  मंत्री  को  पता  है  कि  हम  लोग  २४  परगना  की

 सीमा  पर  ५  या  ६  महीने  पहले  पकड़े  गये  कुछ  कैदियों  के  बारे  में  बातचीत  चला  डेरे  ।  में  यह

 जानना  चाहती  हू  कि  उनके  बारे  में  क्या  eat  ?

 जवाहरलाल नेहरू  :  मुझे  इतने  पहले  पकड़े  गये  कैदियों  के  बारे  में  कोई  सुचना  नहीं  है  |

 फिर  भी  में  मालूम  करूंगा  कि  उनका  क्या  ।

 श्री  हेम  went
 )

 मल  श्रंप्रेजी  में



 ३०१९६  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ग्रोवर  ध्यान  १२  g&ks

 pra  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  को  पता  है  कि  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय

 की  ओर  ध्यान  ae  त  करने  के  बारे  में  दिय  गये  वक्तव्य  के  बाद  नहीं  पूछे  जाते  हूँ  ।

 न  Ao  गुह  :  में  gears  के  बारे  में  जानना  चाहता  था  ।  यह  ग्राम

 पाकिस्तान के  कब्ज  में  है  ।  इसका  क्या  हुआ  है  ?

 न०  रह
 घोष

 :  :  बर
 बारी  का  श्रद्धा  भाग  पाकिस्तान

 को
 दिया

 जा

 रहा  इस  भाग  में  पूर्वी  पाकिस्तान  से  वाले  १०,०००  शरणार्थी बसे  हुये  |
 उनका

 क्या

 होगा ?  क्या  पाकिस्तान  को  fed  जानें  वाले  क्षेत्रों  के  सिलसिले  में  इस  प्रदेश  को  इधर  रखने  की

 व्यवस्था  नहीं  हो  सकती  थी  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :
 माननीय

 सदस्य  का  अभिप्राय  शायद  कूच  बिहार  के  क्षेत्रों  से  है
 ।

 यह  ठीक  है  कि  इनका  भषेत्रफल  कोई  ग्यारह  मील  है  ।  हम  जो  क्षेत्र  दे  कुछ  ज्यादा  हें  लेकिन

 अन्य  मामले  ऐसे  हैं  जिनमें  पाकिस्तान  हमें  प्रिक  क्षेत्र  दे  रहा  है  ।  इस  प्रकार  बदला  बदली  में

 कहीं  उन्हें  ज्यादा  मिला  है  कहीं  हमें  भी  क्या  सकता  है

 श्री  रघुनाथ  fag:  अध्यक्ष  में  कोई  सवाल  नहीं  चाहता  हूं  ।

 म  एक  निवेदन  करना  चाहता  हु  कौर  वह  यह  है  कि  कम  से  कम  दो  धंटे  के  लिये  इस  विषय  पर  यहां

 डिबेट  होनी  चाहिए  ताकि  हम  लोग  अपन  विचार  प्रकट  कर  सकें  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू :  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राया  कि  व्य  माननीय  सदस्य  इस  वक्तव्य

 पर  वाद-विवाद करना  चाहते  हँ
 ?

 यदि  सभा  कुछ  स्पष्टीकरण चाहती  है  तो  में  तेयार  हूं
 ।  किन्तु

 ऐसे  विषय  पर  वाद-विवाद  कैसे  किया  जा  सकता  है
 ?  सरकार को  दूसरे  देशों  से

 समझौते  करने

 होते  हे  शौर  एक  बार  जो  समझौता  कर  लिया  जाता  है  उसका  पालन  करना  जरूरी  है  ।  यदि  मेंने

 इसमें  कोई  गलती  की  है  तो  श्राप  मेरी  आलोचना  कर  सकते  हैं  ।  किन्तु  जो  बात  हमने  तय  की  है

 में  उसका  पालन  करना  जरूरी  समझता  हुं  ।  ऐसे  विषय  पर  सभा  में  कसे  वाद-विवाद किया
 जा  सकता

 है  ?  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  art  ।

 pat  त्यागी
 :

 में  एक  afar  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  ।  हमारे  संविधान
 के

 अनसार  संसद की  स्वीकृति  के  बिना  भारत  के  किर्पी  थी  भाग  का  हस्तान्तरण  नहीं  किया  जा  सकता  |

 इसलिये  म
 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इ  सन  समझौतों  को  सभा  की  स्वीकृति  के  लिये  यहां

 लाया  जायेगा ATA  at  ?

 जवाहरलाल  नेहरू  :
 माननीय  सदस्य  ने  एक  संवैधानिक  उठाया  है  ।  जहां तक  सीमा

 स्थित  क्षेत्रों  को
 व्यवस्थित

 करने  का  प्रश्न यह  सब  बातें  रेडक्लिफ  पंचाट
 या

 बागे  पंचाट

 की  व्याख्या  के  रूप  में  प्रा  जाती  है
 ।

 मे  समझता  हूं  इसके  लिये  ऐसी  कोई  चीज़  की  ज़रूरत  नही ं।

 ऐसा  मेरा  है  ।  लेकिन  जहां  तक  कूच  बिहार  फे  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  उनको  निर्दिष्ट  करने
 की

 शायद  हो  ।  में  विधि  मंत्री  से  इस  प्रदान  की  जांच  करने  के  लिये  कहूंगा  ।

 तारांकित  प्रदान
 संख्या  ९१३  के  उत्तर की  शुद्धि

 पुनर्वास  तथा  अल्प  संख्यक  कार्य  मंत्री  सेहर  चन्द  :
 ४  १९४५८  को

 तारांकित  प्रदान  संख्या  EB
 का

 उत्तर  देते  हुये  दाऊद  का  प्रयोग  कियाਂ गया  था  ।  इसका
 a  —



 १२  gays  सभा का  कार्य  रे०१७

 सम्बन्ध  राजस्व  अभिलेखों  से  था  |
 इससे  कुछ  लोगों

 ने  ब्रीफ  है  ।  मुझ  से
 भी

 चूक  हो

 में
 उसके

 लिये  खेद
 प्रकट  करता  हु  इस  शब्द  के  स्थान  पर  जातियों  तथा  पिछड़े  वर्गों

 के  सदस्यਂ  शब्द  WTF  समझ  जाये  |

 तारांकित  wet  संख्या  २३२  के  उत्तर  में  शुद्धि

 कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी  १९  १९५८  को श्री ही  ०
 ०  मुकर्जी  कौर  श्री  हाज़िर  द्वारा  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  योजनाकारों  के  बारे  में  पूछे  गये  तारांकित

 अरन  संख्या  २३२  से  उत्पन्न  रक  ग्रनुपुरक  प्रश्न  का  प्रधान  मंत्री  ने  जो  उत्तर  दिया  म॑  उसमें

 कुछ  शद्धि  करना  चाहती  हूं  ।

 भारतीय  सांख्यकीय  संस्था  के  सम्बन्ध  में  श्री  seal  कप्तान  के  उत्तर  में  प्रधान  मंत्री  ने  कहा

 था  कि  यह  एक  equal  निकाय है  att  इसके  प्रबन्धक  निकाय  में  कई  वरिष्ठ  सरकारी  पदाधिकारी

 ड्

 सही  स्थिति  यह  है  कि  भारतीय  सांख्यिकीय  संस्था की  गवेषणा  तथा  प्रशिक्षण  सम्बन्धी

 sare  निकाय  में  भारत  सरकार  का  प्रतिनिधित्व  है  ।  संस्था  का  वैसे  कोई  प्रबन्धक  निकाय

 नहीं है  ।

 सभा  का  काय

 Sore
 pared  मंत्रो  ठोस

 स
 सत्य  नारायण  :

 >
 रोमा श्रीमान  ,  प्राप्ति  अनुमति  से  में  यह  सुचना

 देता  हूं  कि  आगामी  सप्ताह  में  निम्न  सरकारी  कार्य  लिया  जायेगा

 (१)  वाणिज्यिक  नौवहन  १९५८  पर  विचार  तथा  उसका  पारित  किया
 जाना  ॥

 हि  )  PEXS—KE  के  ग्राम-व्ययन  सम्बन्धी  ग्रनुप्रक  अनुदानों  की मांगों

 पर  चचा  तथा  मतदान  |

 (३)  निम्न  विधेयकों  पर  विचार  तथा  उन्हें  पारित  करना

 अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  उन्मुक्तियां  तथा  विधेयक ।

 उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  की  शर्त  )  विधायक ।

 उच्च-न्यायालय  न्यायाधीश  की  शत  संशोधन  विधेयक

 (¥)  श्री  राजिन्द्र  सिह  के  प्रस्ताव  पर  गन्दी  बस्तियों  के  हटाये  जाने  वाली

 मंत्रणा  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  १५  सितम्बर  को  ३  बजे  चर्चा  ।

 योजना  मंत्री  के  प्रस्ताव  पर  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  मूल्यांकन  एवं

 संभांवनात्ों  के  बारे  में  योजना  ग्रा योग  के  ज्ञापन  पर  १७  प्रौढ़  १८

 सितम्बर को  चर्चा

 बाया  क  र  -  —

 मूल  watt



 Rooks  दाक्रवार, च्े  १२  Res

 तेल  की  खोज  क  बारें  में  वक्तव्य

 खान  तथा  तेल  मंत्री  Ho  दे०  मालवीय )
 :  सभा  को  विदित  हैकि  हम  ढाई  वर्ष  से

 तेल  की  खोज  में  लगे  हुये  हौ  यह  काम  हम  कई  स्थानों पर  कर  रहे  हें  ;  एक  ही  स्थान  पर  सारा

 प्रयत्न  नहीं कर  ज्वालामुखी  में  खुदाई  हुई  है  प्रौर  हाल  ही  में  होशियारपुर में  भी  यह  कार्य

 किया  गया  है  ।  पश्चिमी  बंगाल  में  गंगा  के  मैदान  में  भी  इन्फ़ो-स्टेनलेस  परियोजना  के  अ्रनुसार

 तेल  की  खोज  के  लिये  खुदाई  का  कायथ  किया  गया  था  ।  हाल  में  ही  हमने  खम्भात  फे  क्षेत्र  में
 भी

 खुदाई  की  थी  ।

 खम्भात  में  हमारी  खुदाई  उस  गहराई  तक  पहुंच  गई  है  जहां  पर्याप्त  तेल  की  मात्रा  प्रतीत

 होती  ३०००  फीट  की  गहराई पर  हमारे  भारतीय  विशेषज्ञों  ने  छोटा  सा  भूमिगत  ढांचा
 तैयार

 किया था  ।  वहां  गैस  के  विद्यमान  होने  के  प्रमाण  मिले  ।  wana  लगाया  गया  कि  यहां  तेल  मिल

 सकता  निर्णय
 किया  गया  कि  १०,०००  Ge  तक  खुदाई की  जाये

 |

 तैयारी  के  परमार्थी  २५  १९४५८  को  रूसी  टर्बो ड्रिल  )  से  खुदाई की

 गई  कौर  ५३६८  फीट  की  गहराई  तक  जाकर  उसे  ३  सितम्बर  को  बन्द  कर  दिया  गया  ताकि  कुछ

 भ्रावइ्यक  जानकारी  नोट  की  जा  सके  ।  ४  सितम्बर  को  देखा  गया  कि  कीचड़  में  तेल  की

 मात्रा  विद्यमान  है  जिसका  रंग  गहरा  भूरा  सा  था  ।  ८
 तारीख

 को
 पुनः  जब  कीचड़  निकाला  गया

 तब  भी  उसमें  से  तेल  की  धारा  बही  ।

 कभी  तक  प्राप्त  परिणामों  के  आघार  पर  यदि  हमें  एक  दम  तो  नहीं  करनीਂ  चाहिये  किन्तु

 तीन  से  १२  महीने  के  अनुसंधानों  से  हमें  निश्चित  रूप में  ही  पता  लग  जायेगा  कि  क्या  वहां

 इतना  तेल  है  जिसे  हम  वाणिज्यिक  भ्राता  पर  निकाल  सकते  हैं  ।  इस  क्षेत्र में  तेल  के  निकल  art

 से  इसकी  संभावनायें  बढ़  गई  हैं  क्योंकि  wa  तक  इस  क्षेत्र  की  are  किसी  का  ध्यान  ही  नहीं  गया

 हमारी  यह  इच्छा  है  कि  इस  क्षेत्र  में  खुदाई  का  काम  तेज  किया  जाये  ।  इस  प्रकार थोड़ी  गहराई

 में  इतने  थोड़े  से  व्यय  ही  पर  तेल  का  मिल  जाना  बड़ा  ही  महत्वपूर्ण  है  कौर  इस  श्रेय  हमारे

 नवयुवक  भारतीय  इं  जीनियरों  को  है
 ।  हम  रूसी  तथा  रूमानियन  विशेषज्ञों  के  प्रति  भी  बड़े  आभारी

 हैं

 ज्वालामुखी में  भी  बहुत  सी  कठिनाइयों के  न्  हमें  हाल  ही  में  गैस  का  पता  चल  गया  था

 वहां  भी  कार्य  चल  रहा  है  ।

 इन  क्षेत्रों  में  जो  भी  प्रगति  होगी  उसके  बारे  में  मैं  सभा  को  शी  आतिशी  कर  बताऊंगा  |

 ‘ra  Goon  eet  दिलं  हिलया

 समिति  के  लिए  निर्वाचन

 प्राक्कलन  समिति

 fet ब०
 दो०  मेहता  ( Tfzerars )  :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  सभा  के  सदस्य  लोक-सभा

 के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  ३११  के  उपनियम  (2)  के  साथ  पठित

 नियम  VU¥  के  उपनियम  (३)  द्वारा  अ्रपेदि
 अपेक्षित

 रीति  ३०
 १६४५९

 को  समाप्त  होने  वाले

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कार्यकाल  की  शेष  अवधि  में  श्री  रामेश्वर  राव  के  स्थान  जिन्होंने  त्यागपत्र  दे  दिया  प्राक्कलन

 समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  काम  करने  के  लिये  में  से  एक  सदस्य  चुनें
 ।''

 अध्यक्ष  सहोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  पूरा
 |

 उच्च-न्यायालय  की  संशोधन  विधेयक

 paged  मंत्री  गो०  ब०  श्रीमान्‌  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 '
 उच्च  न्यायालय

 न्यायाघीश  की  १९४५४  में  aware  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरः

 स्थापित  करने  की  श्रीमती  दी  जाये  ।

 faced  महोदय  :  यह  है  कि

 *'उच्च-न्यायालय  न्यायाधीश  की  बातें  )  १९५४  में  waar  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 पिंडित
 गो०  ब०  पन्त  :  श्रीमान्‌  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हुं  ।

 लादा  ne  ee  लिए  किक

 दिल्ली  किराया  नियंत्रण  विधेयक

 प्रिय  महोदय  श्री  सभा  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  विधेयक को  संयुक्त  समिति  को  सौंपे

 जाने  के  प्रस्ताव  पर  ~  चर्चा  करेगी  |

 श्री  मूल  चन्द  ga  (  फर्रुखाबाद  )  :
 कल  श्री  नवल  प्रभाकर  ने  बताया कि  करोलबाग  में  १२,०००

 के  मकान  के  लिये  तीस  हजार  तक  पगड़ी  दी  गई  |

 उपाध्यक्ष  पीठासीन

 यहीं  चीज़  चांदनी  चौक  तथा  कनाट  प्लेस  में  चल  रही  है  ।  इसमें  पगड़ी  रोकने  के  लिये

 भी  कोई  उपबन्ध  होना  चाहिये  था  ।  इसमें  इस  प्रकार  का  कोई  उपबन्ध  नहीं  है
 ।

 दिल्‍ली  में  दो  प्रकार  के  किरायेदार  हैं  एक  तो  मकान  रिहायस  के  लिये  लेने  वाले  दूसरे  व्यापार

 इत्यादि के  लिये  लेनें  वाले  व्यापार  शादी  के  लिये  स्थान  किराये  पर  लेने  वालों  की  बेदखली  भी

 उन्हीं  प्राकारों  पर  होनी  चाहिये  जिन  पर  सब  किरायेदारों  की  होती  है  ।  मुझे  war  है  कि  सं  ग्क्त ष्

 समिति  इस  पर  ध्यान  देगी  ।

 पगड़ी  तो  सरकार  तब  तक  बन्द  नहीं  कर  सकती  ज़ब  तक  कि  खाली  मकानों  का  भ्रावंटन

 सरकार  प्यार  हाथ  में  न  ले  ले  |

 ०  नायर  :
 :

 सभा  में  गणपूर्ति नहीं  है

 उपाध्यक्ष
 महोदय

 :

 घंटी  बजाई  जा  रही  है--श्री  गणपूर्ति  है
 ।

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 श्री मूल  चन्द  दुबे
 :

 हर  रोज  दिल्‍ली में  २५०  व्यक्ति  आते  हैं  ताकि  वे  यहां  बसें  ।  इतने  लोगों

 के  लिये  कैसे  व्यवस्था  हो  सकेगी  ?  अतः  मकान  बनाने  वालों  को  भी  कोई  उत्साह  दिया  जाना

 आवश्यक है  ।  जो  रियायतें  विधेयक  में  मकान  मालिकों  को  दी  गई  हैं  वह  काफी  हैं  ।

 किरायेदारों  तथा  मकान  भालिकों  के  विवादों  के  निबटारे  के  लिये  किराया  नियंत्रकों  की  व्यवस्था

 भी  उपयुक्त है  ।

 में  माननीय  मंत्री  से  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  भी  चाहता  हूं  कि  क्यां  इन  विवादों  में  न्यायालय

 शुल्क  भी  देने  पड़ेंगे  या  नहीं  ।  विधेयक  में  तो  इसका  कहीं  उल्लेख  नहीं  है  ।  मेरी  प्राय ना  है  कि

 साधारण  किराया  देने  वालों  से  न्यायालय  शुल्क  न  लिया  जाये  |

 मुझे  पूर्ण  ara  है  कि  संयुक्त  समिति  इस  विधेयक  को  ate  भी  अधिक  स्पष्ट  बनायेगी  |

 मंत्री  गो०  ब०  :  यह  प्रस्ताव  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  विधेयक

 को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने के  लिये  है  ।  इसकी  चर्चा  के  दौरान  में  जो  बातें  कही  गई  हैं  या  जो  भी

 सुझाव दिये  गये  उन  सभी  पर  संयुक्त  समिति  अ्रवश्य  ही  विचार  करेगी  ।  प्लोर  त्रुटियों को  दूर
 करेगी  ।  हालांकि  यह  मामला  fas  दिल्‍ली  से  ही  ताल्लुक  रखता  फिर  भी  है  काफ़ी  महत्वपूर्ण ।

 पुरानी  दिल्‍ली  के  सभी  wie  नई  दिल्‍ली  के  कुछ  निवासियों  पर  इसका  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 मेरे  सहयोगी  ने  इस  विधेयक  की  खास-खास  बातें  आपके  सामने  रख  ही  दी  हैं  ।  प्रौढ़  चूंकि

 यह  प्रस्ताव  इस  समिति  को  सौंपने  कें  लिये  ही  cafes  इंसके  बारे  में  कोई  बड़े

 चौड़े  भाषण  की  ज़रूरत  नहीं  ।  मकान  मालिकों  अर  किरायेदारों  के  बीच  सम्बन्ध  क्या  यह

 निश्चित  करने  का  कोई  भी  areal  हल  ढूंढ  निकालना  area  नहीं  फिर  भी  इस  विधेयक में  उसे

 काफ़ी  सन्तोषजनक  ढंग  से  हल  करने  का  प्रयास  किया  गया  है  ।  सभा  में  इस  विषय  के  बारे  में  बड़े  ही

 बल्कि  एक  दूसरे  को  काटने  मत  प्रकट  गये  हैं  ।  यह  स्वाभाविक  ही  है  ।  सरकार

 इस  मामले  में  जनता  के  कल्याण  को  ही  सबसे  मान  करे  चली  है  ।  हम  यह  नहीं  मानते  मकान

 मालिकों  ate  किरायेदारों  के  बीच  वास्तव  में  कोई  वर्ग-संघम  चल  रहा  है  ।  दूरदर्शिता  तो  यही

 बताती  है  कि  दोनों  ही  के  हित  समान  हैं  दोनों  का  कल्याण  करने  का  सबसे  अच्छा  तरीका  यही  है

 कि  इस  पुरी  समस्या  पर  शान्त  भाव  से  बिना  किसी  पक्षपात  के  विचार  किया  जाये  ।  हमने  इसी  की

 कोशिश की  है  ।

 किराये  के  मकान  में  बने  रहने  की  गारंटी  कौर  किरायों  का  उचित  रहना--इस  सम्बन्ध  में

 यही  दो  सबसे  बड़ी  समस्यायें  हमनें  इनको  हल  करने  की  कोशिश  की  है  |  फ्लू  माननीय  सदस्यों
 ने

 कहा  है  कि  हमने  इस  विधेयक  में  मकान  मालिकों  की  तरफ़दारी की  कुछ  प्रौढ़  दूसरे  माननीय

 सदस्यों  ने  हम  पर  यह  arte  भी  लंगाया  है  कि  मकान  मालिकों  के  हितों  की  ate  ठीक  से  ध्यान
 न  दिया  गया ।  बात

 असल  में  यह  है  कि  हमने  सभी  के  हितों  की  कौर  उचित  रूप  से  ध्यान

 दिया  है  ,  किसी  भी  एक  के  नहीं  ।,

 इस  विधेयक  PEYXR  के  ग्र धि नियम के  किरायेदारी की  safe  को  कहीं  अरिंक

 सुरक्षा दी  गई  है  ।  माननीय  सदस्यों  ने  gras  दोनों  की  तुलना  नहीं  की  है  ।  नये  विधेयक में

 स... दूषण के  आधार  पर  की  जा  सकने  वाली  बेदखली  की  व्यवस्था  करने  वाले  पुराने  अघिनियम के

 खण्डों
 को  शामिल  नहीं  किया

 गया
 हैं  ।

 ee

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 विधेयक  में  कई  परिमाण  भी  दिये  गये  हैं  ।  पहले  के  अ्रघिनियम  के  भ्रन्तगंत  मकान  मालिक

 अपने  वैयक्तिक  site  अपने  परिवार  की  जरूरत  के  लिये  मकान  खाली  करवा  सकता  लेकिन

 ऊब  केवल  वैयक्तिक  झ्रावश्यकता  के  कारण  ही  ऐसा  कर  सकेगा  |

 इतना  यदि  कोई  मकान  मालिक  ऐसी  प्रा वश्य कता  दिखा  कर  मकान  खाली  कराने  के

 जाद  तीन  साल  के  अन्दर  उसी  मकान  को  फिर  किराये  पर  देता  हैं  तो  उसे  मकान  से  निकाला  तो

 जा  ही  सकता  है  साथ  ही  उस  पर  मुकदमा  भी  चलाया  जा  सकता  हैं  ।  मकान  खाली  कराने  के
 लिये भी  किरायेदार  को  छः  महीने  से  कम  का  समय  नहीं  दिया  जायेगा  ।

 we  किसी  किरायेदार  को  मकान  के  दुरुपयोग  के  कारण  निकालना  तो  उसे  पहले

 शक  नोटिस  दिया  जायेगा  कि  वह  उन  शिकायतों को  दूर  कर  दे  ।  यदि  किरायेदार  शिकायतों  को

 दूर  कर  तो  उसे  मकान  खाली  नहीं  करना  पड़ेगा  ।  दूसरी  चीज़  यह  है  कि  यदि  कोई  मकान

 मालिक  किसी  किरायेदार  से  इस  बिना  पर  मकान  खाली  कराना  चाहता  है  कि

 उसे  मकान  में  कुछ  मरम्मत  करानी  है  या  कुछ  नया  निर्माण  करना  तो  मकान  मालिक  को

 नियंत्रक के  सामने  यह  साबित  करना  पड़ेगा  कि  उसके  पास  आवश्यक  संसाधन मौजूद  हैं  प्रौढ़

 लोकहित  की  दृष्टि  से  ag  नया  निर्माण  जरूरी  है  ।

 wa  किराये  का  सवाल  लीजिये  |  पहले  की  व्यवस्था  के  अनुसार  किरायेदार  को  किराये  की

 बकाया  राशि  एक  बार  में  ही  करनी  पड़ती  थी  ।  लेकिन  अरब  इस  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  की  जा

 रही  है  कि  यदि  किरायेदार  दरखास्त  दे  कि  किराया  बहुत  ज्यादा  है  तो  नियंत्रक  उसका  नियमोचित

 किराया  तय  कर  देगा  प्रौढ़  किरायेदार  उसे  किस्तों  में  प्रदा  कर  सकता  है  ।
 एक  व्यवस्था  यह  भी

 की  गई  है  कि  यदि  मकान  मालिक  किराये  की  रसीद  देने  से  इन्कार  वह  राशि  सीधी

 नियंत्रक  के  पास  जमा  की  जा  सकती  है  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  किसी  भीਂ  खण्ड  विद्वेष  के  बारे  में  कोई  स्पष्ट  सुझाव  नहीं  दिया  हैं  ।  में

 मानता हूं  कि  इस  विधेयक  की  त्यवस्थायें  राष्ट्रीयकरण  करने  की  दलीलों  के  सामने  तो  फीकी  हीਂ

 पड़  जायेंगी  ।  लेकिन  मकानों  को  जब्त  उनका  राष्ट्रीयकरण  करने  की  बात  न  तो  किसी ने

 कही  है  कौर  न  संविधान  उसकी  अनुमति ही ही  देता  है  ।  mat  उससे  कोई  फायदा  भी  नहीं  है  ।  हमें

 केवल  सैद्धान्तिक  wat  बल्कि  व्यावहारिक  दृष्टि  से  देखना  पड़ेगा  ।  हम  झ्र भी  मकानों  का  राष्ट्रीय

 करण  करने  के  लिये  अरबों  पये  खर्चे  भी  नहीं  कर  सकते  ॥

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  मकानों  के  निर्माण  के  लिये  ८४  करोड़  रुपये  रखे  गये  जिसमें

 गन्दी  बस्तियों  इत्यादि  पर  किया  जाने  वाला  व्यय भी  शामिल  रहेगा  ।  राष्ट्रीयकरण  करने  पर  तो

 इतनी  राशि  दिल्‍ली  के  एक  ही  मुहल्ले  के  लिये  दे  देनी  पड़ेगी  ।  इसलिये  इस  विधेयक  में  उसकी

 कोविद भी  नहीं  की
 गई  है

 ।  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  तो  इतना  भर  है  कि  किरायेदारों को  एक

 ऐसे  ढंग  से  मदद  पहुंचाई  जाये  जिससे  ant  चल  कर  मकानों  के  निर्माण  में  भी  कोई  अड़चन न

 पड़े ।

 माननीय  सदस्यों  ने  इस  विधेयक  के  क्षेत्राधिकार  में  ard  वाले  मामलों  के  निबटारे  के  लिये

 विहित  प्रक्रिया की  बड़ी
 आलोचना

 की  है
 ।

 उन्हें  वायद  यह  नहीं  मालूम  कि  हमने  यह  विधेयक
 तैयार  करने  से  पहले  मकान  मालिकों  कौर  किरायेदारों  के  प्रतिनिधियों  से  बातचीत  कर  ली  थी

 भर  उसके  बाद  ही  मुख्य  आयुक्त  के  सभापतित्व  में  दोनों  के  प्रतिनिधियों  की  एक  समिति  नियुक्त

 की  गई  थी  |  उसमें  कुछ  बातें  तय
 की

 गई  थीं  ।  उनमें  से  एक  यह  भी  थी  कि  इस  सिलसिले  में

 उठने  वाले  मामलों को  पहले  की  तरह  व्यवहार  न्यायालयों में  नਂ  भेजा  बल्कि  उनके  निबटारे

 196(A)



 ३०२९  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  विधेयक  १२  {aaa

 गो०  सन्

 के  fad  पुरा  समय  देने  वाले  कुछ  ऐसे  अधिकारी  रखे  जायें  जिन्हें  न्यायपालिका  का  अ्रनुभव  हो  ।

 यह  इसलिये  कि  न्यायालयों  में  इतना  विलम्ब  लगने  से  ही  लोगों  को  सब  से  श्रमिक  हानि  होती

 थी  |

 उसमें  यह  भी  तय  gar  था  कि  उस  भ्रमणकारी  के  निर्णय  के  बाद  केवल  एक  ही  प्रतीत  होनी

 चाहियें  ate  वह  भी  केवल  विधि  सम्बन्धी  बातों  को  लेकर  ।  उस  करार  को  इस  विधेयक  में

 लित  किया  गया  है  ।  फिर  पता  नहीं  माननीय  सदस्य  इसकी  आलोचना  कसें  करते  हैं  ।  इसमें  तो

 दोनों  ही  पक्षों  की  बात  रखी  गई  है  ।

 दोनों  ही  पक्षों  के  प्रतिनिधि  इस  बात  पर  भी  एक  मत  थे  कि  किरायेदारों  द्वारा  किराये  पर  उठाने

 की  अनुमति  नहीं  होनी  चाहिये  ।  किराये  की  बकाया  राशि  के  बारे  में  इस  विधेयक  में  जो  व्यवस्था

 की  गई  है  उससे  भी  दोनों  ही  पक्ष  सहमत  थे  ।  दोनों ही  पक्षों  के  प्रतिनिधि  कुल  मिलाकर सात  बातों

 में  सहमत थे  |  हम  उन्हें  अन्य  बातों  पर  सहमत  करने  में  श्रसमथ  रहे  कौर  तभी  हमने  स्वयं  सारी  स्थिति

 का  अध्ययन  किया  |  उसके  बाद  ही  यह  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  में  करीब  दो  लाख  निजी  मकान  लेकिन  फिर  भी  किसी  भी  साल  बेदखली  के

 ५,०००  से  अधिक  मामले  नहीं  हुये  एक  मोटे  तौर  पर  ही  बता  रहा  हूं
 ।  दिल्‍ली  में

 मकान

 खाली कराने  के  अघिक  मामले नहीं  उठे  हूं  ।  हमारी  इच्छा  तो  यह  है  कि  किसी  भी  किरायेदार  को

 कभी  थ्री  बिना  किसी  उचित  कारण  के  मकान  खाली  न  करना  पड़े  ।  हमने  उनको

 इतन  परिमाण दिय  हें  ।  इस  पर भी  इसे  किसी  एक  पक्ष  का  विधेयक  बताना  अनुचित  है  |

 हम  सभी  को  इस  बुनियादी  तौर  अहम  चीज़  को  नहीं  भूलना  चाहिये  कि  दिल्ली  की  जनसंख्या

 दिन  दूनी  रात  चौगुनी  बढ़ती  जा  रही  है  ।  दिल्‍ली की  आबादी  १९११  में
 ४

 लाख  लेकिन  अरब

 वह  बढ़ कर  २३  लाख  हो  गई  है  दिल्‍ली  की  शहरी  प्रा बादी  लगभग  Is-Le aa | लाख  है  ।  यहां  लगभग

 एक  लाख  परिवार  ऐसे  हें  जिनके  पास  मकान  नहीं  हैं  ।  सरकार  के  पास  भी  इसकी  गुंजाइश

 नहीं  है  ।  उसके  संसाधन  सीमित  हैं  ।  इस  क्षेत्र  में  सम्भरण  श्र  पूति  की  खाई  ate  भी  चौड़ी

 हो  गई  सरकार  के  पास  एक  तो  इतना  धन  नहीं  है  दूसरे  यह  कि  सरकार गन्दी  बस्तियों  को

 हटाने  पौर  उनके  सुधार  को  प्राथमिकता  दे  रही  है  ।  इसलिये इस  समस्या  के  हल  के  हमें  दूसरे

 तरीके  निकालने  पड़ेंगे  ।  सरकार इसके  लिये  ऋण  भी  देती  है  ate  राजकीय  सहायता  लेकिन

 फिर  भी  उससे  पुरा  नहीं  पड़  पाता  ।

 माननीय  सदस्य  ऐसी  परिस्थिति  में  भली  भांति  समझ  सकते  हैं  कि  हमें  दो  चीजें  ध्यान  में  रखनी

 पहली  तो  यह  कि  मौजूदा  मकानों  की  दशा  ठीक  रखी  इसके  लिये  जरूरी  है  कि

 मकान  मालिकों  को  इतना  किराया  दिया  जाये  कि  बे  sod  मकानों  की  मरम्मत  कराते  रह  सकें  ।

 सभी  जानते  हूं  कि  रुपये  का  मूल्य
 गिर

 गया  है  निर्माण  की  लागत  दो-चार  गुनी  बढ़  गई

 लिये  यह  जरूरी  है  कि  मौजूदा  मकानों  की  मरम्मत होती  रहे  ।  सवाल  मकान  मालिकों या

 दारों  का  नहीं  बल्कि  इस  बात  का  है  कि  समाज  को  मकानों  की  जरूरत  है  कौर  इसलिये  जितने  भी

 मकान  हें  उनको  ठीक  दशा  में  रखा  जाये  |

 १९५२  &  अ्रधिनियम
 के

 मकान
 के

 निर्माण  जारी
 उसकी  भूमि  की  पूंजी  लागत  का

 ७  /  प्रतिशत  ही  किराये  फे  रूप  में  निर्धारित  होता  था  ।  यह  गणना  बड़ी  छानबीन  के  बाद  की

 निर्धारित  की  गई  थी  ।
 गई

 थी
 att

 विभिन्न
 श्रेणियों  के  मकानों  के  निर्माण  इत्यादि  की  जांच  पड़ताल  के  बाद  ही  यह  दर
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 माननीय  सदस्य  जानते  हैँ  कि  wa  स्थिति  बदल  गई  है  ।  मरम्मत  कराने  के  बाद  मकान  मालिक

 के  पास  कोई  पुजारी  ही  नहीं  रह  जाती  ।  इसलिये  यदि  हम  मौजूदा  मकानों  को  ठीक  दशा  में
 रखना

 चाहते  तो  मकान  मालिकों  को  उनकी  मरम्मत  के  लिये  उचित  मुश् नाव जा  देना  ही  पड़ेगा
 ।  इस

 बीच  में  पये  का  मूल्य  गिर  गया  है  कौर  नृत्यों  में  भी  वृद्धि  हो  गई  इसलिये  में  तो  समझता  हूं
 कि

 किराये  में  दस  प्रतिशत  वृद्धि  कोई  बहुत  भ्रमित  नहीं  है
 ।  इस  पर  दलील

 दी
 जा  सकती  है  कि

 दारों  को  सभी  अन्य  के  बढ़े  हुये  मूल्य  भी  तो  war  करने  पड़ते  लेकिन  हम  किरायेदारों से

 मकानों  के  पुरे  बढ़े  हुये  मूल्यों  का  भार  वहन  करने  को  नहीं  कह  |  उनको  तो  उस  वृद्धि  का  ५

 या  १०  प्रतिशत ही  देना  पड़ेगा  ।  न  तो  सभी  मकान  मालिक  अमीर  हैं  प्रौढ़  न  सभी  मकान  महल  हैं ।

 यदि  मकान  मालिकों  को  इतना  नहीं  मिलेगा  कि  वे  अपने  मकानों  की  दशा  रख  तो  भी  यह

 सामाजिक  समस्या  ait  उलझ  जायेंगी  ।  ब्याज  की  दरें  ai  संधारण  की  लागत  भी  बढ़ गई  है  ।

 इसलिये  किरायों  की  इस  दस  प्रतिशत  वृद्धि  से  किसी  को  भी  शिकायत  नहीं  होनी  चाहिये  ।  मरम्मत

 के  खच  के  मकान  मालिकों  को  मकान-कर  भी  अदा  करना  पड़ता  जिसकी द्र  इस  समय

 १०  प्रतिष्ठित लेकिन  जिसे  नगरपालिका  निगम  बढ़ा  कर  २०  प्रतिशत  कर  सकती  है  ।  यदि

 निगम
 ने  यह  वृद्धि  कर  तब  तो  किराये  की  वृद्धि  का  १०  प्रतिशत  पूरा  ही  मकान-कर की

 में  ही  खप  जायेंगी ।

 इस  बात  से  कोन  इन्कार  करेगा  कि  मकानों  की  कमी  की  इस  समस्या  का  हल  नये

 मकानों  के  भ्रघिकाधिक निर्माण  में  ही  है  ।  सरकार  ने  कम  तनखा  वाले  लोगों  को  मकान  जुटाने

 की  कोविद की  है  ।  ara  है  कि  इस  वर्ष  के  et  तक  चौथी  श्रेणी  के  लगभग  ६०  प्रतिदिन

 चोरियों  को  क्वॉटर दे  दिये  जायेंगे |

 में  बता  चुका  हूं  कि  एक  लाख  परिवारों के  लिये  मकान  चाहिये  a  हर  महीने  लगभग

 १,०००  परिवार  दिल्‍ली  में  बसने  के  लिये  कराते  रहते  हैं  |  इसलिये नये  मकानों  का  निर्माण  जारी

 रखना  बहुत  जरूरी  है  ।  PERK  के  भ्र धि नियम के  पारण  के  समय  हममें  व्यवस्था  की  थी
 कि  जून

 VEX?  श्र  जून  १९५५  के  बीच  बनने  वाले  मकानों  के  मालिकों को  सात  साल तक  मन  चाहा

 मुनाफा  लेने  att  किरायेदारों  को  रखने--निकालने  की  पुरी  श्राजादी  रहेगी  |

 लेकिन इस  विधेयक  में  हमने  उन  पर  भी  कुछ  प्रतिबन्ध लगा  दिये  किराये  पर  सात

 साल  तक  तो  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लेकिन  उसके  बाद  wer  मकानों की  भांति  यानी

 wy  ८  /  के  आघार  पर  उनका  किराया  भी  निर्धारित कर  दिया  जायेगा

 प्रत्य  समी  बातों  में  वे  मकान  भी  इसी  भ्र धि नियम  के  क्षेत्राधिकार  में  रहेंगे  ।

 १९५५  के  बाद  बनने  वाले  मकानों  के  लिये  हम  यह  व्यवस्था  कर  रहे  हूँ  कि  मकान  मालिक

 पांच  साल  तक  उनके  किराये  के  बारे  में  किरायेदारों  से  स्वयं  करार  कर  सकते  लेकिन  पांच

 साल  के  बाद  उनका  किराया  t  प्रतिशत  से  अधिक नहीं  हो  सकेगा  ।  अन्य  बातों  में  वे  भी
 इसी  अघिनियम से  शासित  होंगे  ।  मकान  मालिकों को  ही  उद्योगपतियों को  भी  हमने  राय-कर
 इत्यादि

 के  मामले  में  पांच  साल
 की

 छट  दे  रखी  है  जिससे  कि  उनको  नये  निर्माण  की  प्रेरणा  मिलती

 रहे  ।

 एक  माननीय
 सदस्य  :  शौर

 पगड़ी  के  बारे  में
 ?

 fra  att  में  ।



 ORV  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  विधेयक  १९  ays

 गो  ०  ब०  पन्त  :  उसके  लिये  हमने  बड़ी  सख्त  व्यवस्था  की  है
 कि

 पगड़ी  लेने  वाले

 को  दूनी  राशि  देनी  कौर  साथ  उसे  सजा  भी  हो  सकती  है  ।

 श्री  बज  राज  सिह
 :

 लेकिन  पांच  साल  में  तो  निर्माण  की  लागत  वसूल  नहीं

 गो०  qo  पर्त  ऐसा  होता तो  दिल्ली  में  १९४५१  कौर  १९५५ के  बीच  हजारों

 नये  मकान  बन  गये  होते  ।  लेकिन  में  तो  समझता  हूं  कि  इससे  जनता  का  भला  ही  हजारों

 नये  मकानों  के  किराये  पांच  साल  तक  तो  ज्यादा  लेकिन  उसके  बाद  तो  कम  हो  भ्र ौर

 यदि  प्रभी  ही  पांच  साल  तक  मनमाने  किराये  की  व्यवस्था  न  की  तो  नये  मकानों  का

 निर्माण ही  नहीं  होगा

 किरायेदारों  द्वारा  मकान  किराये  पर  देने  की  प्रथा  पर  भी  हमने  कुछ  नियंत्रण  लगाये  यह

 इसलिये  कि  कुछ  किरायेदार तो  अपने  रखे  ga  किरायेदारों  से  पूरे  मकान  के  कुल  किराये  का  दो-तीन

 गुना  वसूल  कर  लेते  हैं
 |  मकान के  सम्भरण  कौर  पूर्ति  की  स्थिति  पहले  ही  काफी  खराब  एसी

 परिस्थिति  में  इस  प्रथा  का  प्रभाव  ag  पड़ेगा  कि  मकानों  के  सामान्य  किराये  श्र  भी  बढ़  जायेंगे
 ।

 इससे  चलकर  कठिनाई  पैदा  न  होने  देने  की  दृष्टि  से  ही  यह  नियंत्रण  किया  गया  है
 ।

 इस  विधेयक की  व्यवस्था यें नये  मकानों  के  निर्माण  को  प्रोत्साहन  करने  प्रौढ़  मौजूदा  मकानों
 की

 ठीक  बनाये  रखने  की  दृष्टि  से  ही  की  गई  हैं  ।  यदि  मकान  मालिक  मकान  की  मरम्मत  खुद  नहीं

 तो  किरायेदार  उस  पर  एक  महीनें  तक  का  किराया  खर्चे  कर  सकता है  |  बड़ी  मरम्मत  के  लिये

 किरायेदारों  को  नियंत्रक  से  अनुमति  लेनी  चाहिये  ।  ऐसी  मरम्मत  की  लागत  दो  वर्ष  के  किराये
 के

 बराबर  भी  हो  सकती  दो  वर्ष  का  नियंत्रक की  भ्रनुमति  मरम्मत पर  खच  किया

 जा  सकता है  ;  प्रौढ़  उस  बीच  में  सारे  कर  मकान  मालिक  ही  करेगा  ।

 इसलिये  इस  विधेयक  की  सभी  व्यवस्थायें  जन  कल्याण  की  दृष्टि  से  ही  की  गई  तराशा  है  कि

 सभा  इसे  सर्वसम्मति से  करेगी  ।

 tat  जाघव  )  :  खण्ड  २०  प्रयुक्त  कालਂ  की  कहीं  भी  कोई  परिभाषा

 नहीं की  गई  है  ।

 पिंडित  गो०  ब०  सीमित  काल वह  है  नो  भ्र सीमित नहीं  वह  माह  भी

 हो  सकता है  झौर एक  या  दो  वर्ष  भी  ।  उसके  लिये  aerate  लेनी  पड़ेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  Feus  को  दोनों  सभाझों  की  ४५  सदस्यों  की

 एक  संयुक्त  समिति को  सौंपा  जिसमें  ३०  श्री

 ato  श्री  च०  ऋ०  श्री  नवल  श्रीमती  सुचेता

 श्रीमती  सुभद्रा  श्री  ao  रं०  श्री  रामी
 डा०

 सुब्बरायन्‌, श्री क० श्री  क०  भ ०  श्री  कृष्ण  श्री  श्री  उमराव
 श्री  कालिका  श्री  श्री  श्री  चन्द्र  श्री  भोला

 ae  न्याय
 श्री  Go  गो०  सरदार  इकबाल  श्री

 —_—  बासप्पा
 ,  श्री

 पिल  ats  में
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 श्री वें  ०  Go  श्री  श्री  खुश वक्त  श्री  श्री

 श्री उ०  ल०  श्री  सुबिमन  श्री  इस  सभा  के  हों

 पन्द्रह  सदस्य  राज्य-सभा के

 कि  समिति  की  don  के  लिये  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  के  सदस्यों  की  कुल  संख्या
 का

 एक-तिहाई  होगी  ;

 कि  समिति  इस  सभा  को  अगले  सत्र  के  पहले  दिन  तक  प्रतिवेदन  देगी ;

 कि  अन्य  मामलों  में  संसदीय  समितियों  से  सम्बन्धित  इस  सभा  के  प्रक्रिया  नियम  ऐसे

 परिवर्तनों  ate  रूप-भेदों  के  साथ  लागू  जो  अध्यक्ष  द्वारा  किये  जायें  ;

 कौर

 कि  यह  सभा  राज्य-सभा  से  सिफारिश करती  है  कि  राज्य-सभा  उक्त  संयुक्त  समिति  में

 सम्मिलित  हो  भ्र ौर  राज्य-सभा  द्वारा  संयुक्त  समिति  में  नियुक्त  किये  जाने  वाले

 सदस्यों  के  नाम  लोक  सभा  को  बताये  ब

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 वाणिज्यिक  नौवहन  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  सभा  वाणिज्यिक  नौवहन  १९४५८

 समिति  द्वारा  प्रतिवेदित रूप  में  विचार  करेगी  ।  इसके  लिये  कुल  घण्टे  श्रावित  किये  गये

 हैं  सामान्य  चर्चा  के
 लिये  ५  घण्टे  तथा  शेष  कार्यों  के  लिये  ३  घण्टे  का  समय

 रखा  जाता  है  ।

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  स०  का०  :  में  प्रस्ताव करता  हूं
 :

 वाणिज्यिक  नौवहन  सम्बन्धी  विधि  को  संशोधित  ate  समेकित  करने  वाले

 विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित रूप  विचार  किया  जाये  पी

 ~  क 4
 मूल  प्रस्थापनाश्रों में  संयुक्त  समिति  ने  जो  परिवतंन  किये  हैं  में  उनका  संक्षिप्त  परीक्षण  करूंगा  ।

 संयुक्त  समिति  से
 वापस

 ard  पर  जब  विधेयक  में  काफी  सुधार  हो  गया  है  कौर  विधेयक  की

 व्याप्ति भी  बढ़  गयी  स्वतंत्र  भारत  के  इतिहास  में  पहली  बार  हम  अपने  पोतों  की  राष्ट्रीय  पंजी

 तैयार  करा  WE
 |  हमारे पोत  संसार  के  देशों  को  cafe  ake  सद्भावना का  संदेश

 देंगे  ।

 भारतीय  नौवहन  अधिनियम  को  पारित  करके  हम  अपने  देश  को  सामुद्रिक  देश  बनाने

 निश्चय  कार्यान्वित कर  रहे  हें  ।  मेंने  ह  कहा  है  शक्तिਂ  नहीं  |  हमारा  उद्देश्य

 यह  नहीं  होगा  कि  हम  wot  देशी  की  सीमा  के  बाहर  किसी  देश  पर  अपनी  शक्ति  का  डालें  ।

 हमारे पोत  हमारा  सामान  ढोयेंगें  संसार  के  सभी  भागों  से  आयात  कौर  निर्यात  करेंगे  ।  हम

 संसार  के
 प्रत्येक  देश  के  साथ  मित्रता  तथा  सद्भावना का  सम्बन्ध  रखना  चाहते  हैं  इसी  कारण

 हम  अपन देश  को  एक  महान  सामुद्रिक  सामुद्रिक  शक्ति  बनाना  चाहते  हैं
 !

 ७ म्र॑ग्रंजी  में
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 [at  स०  का०

 १४  १८५८  को
 जब  ag  विधेयक  पुरःस्थापित किया  गया  था  तो  इसका  उद्देश्य था

 कि  वाणिज्यिक  नौवहन  सम्बन्धी  विधियों  को  संशोधित  व  समेकित किया  जाये  ।  संयुक्त  समिति

 से  वापस  ara  पर  विधेयक  की  दो  मुख्य  विशेषतायें  सामुद्रिक  व्यापार  की  समृद्धि  तथा  विकास  ।

 विधेयक के  पूरे  नाम  में  उसके  भावात्मक  उद्देश्य  तथा  विकास  सम्बन्धी  गतिविधियों का  उल्लेख

 किया  गया  है  ।  उसमें  कहा  गया  है  कि  राष्ट्रीय  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुये  सर्वाधिक  उपयुक्त

 ढंग से  भारतीय  वाणिज्यिक  पोतों का  विकास  तथा  उनकी  देखभाल  करने  के  लिये  वाणिज्यिक

 नौवहन  सम्बन्धी  विधि  को  संशोधित करना  कौर  उनको  समेकित  करना  |

 विकास  सम्बन्धी  पहलू की  मुख्य  बातें ये  हें
 कि  राष्ट्रीय  नौवहन  बोड़  तथा  नौवहन  विकास

 विधि  की  स्थापना की  जायेगी  ।  नौवहन से  सम्बद्ध लोगों  की  मांग  सदा  से  रही  है  कि  देश  की  नौवहन

 नीति  पहले की  अपेक्षा  भ्रमित  प्रतिनिधानात्मक होनी  चाहिये  ।  इसी  मांग  को  पूर्ण  करने  के  लिये

 हमने  राष्ट्रीय  नौवहन  als  की  स्थापना  का  उपबन्ध  रखा  इस  का  कार्य  परामश  देना  तथा

 भारतीय नौवहन  सम्बन्धी  सभी  मामलों की  देखभाल  करना  होगा  चूंकि  इस  बोड़े का  काम

 परिषद्  देना  होगा  इसका  यह  नहीं  है  कि  देश की  नौवहन  नीति  में  यह  एक  प्रभावशाली

 योग  नहीं  देगा  ।  बोर्ड  का  गठन  ही  ऐसा  रखा  गया  २१  सदस्य  होंगे  जिनमें  ५  संसद-सदस्य

 होंगे  कि  इसकी  राय  को  काफी  सम्मान  के  साथ  स्वीकार  किया  जायेगा  ।

 यह  भी  उपबन्ध किया  गया  है  कि  इस  ate  में  पोतों  के  स्वामियों  तथा  नाविकों  के  समान

 प्रतिनिधि  होंगे  ।  बोर्डे  के  एक  सदस्य  को  केन्द्रीय  सरकार  उसका  सभापति  नियुक्त  करेगी
 |  सरकार

 चाहती  हैं  कि  पराम्परानुसार  इस  ats  का  सभापति  एक  गेर-सरकारी  व्यक्ति  हुजरा  करे  ।

 संविधि  are पर  नौवहन  विकास  निधि  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  जो  उपबन्ध है  वह

 विधेयक  की  एक  अन्य  विशेषता है  |  अभी  हाल  में  सरकार  ने  इस  संस्था  को  एक  अस्थायी

 पर  निर्मित  करने  का  निश्चय किया  है  क्योंकि  इसे  सं विहित  संस्था  बनाने  में  कुछ  वैधानिक  कठिनाइयां

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  जो  उपबन्ध  था  उसको  इस्तेमाल  कर  लिया  गया  है  पर

 चूंकि  कीमतें  बढ़  रही हें  स्पष्ट  है  कि  योजना  के  लक्ष्य  की  पूर्ति  के  लिये  are  अधिक धन  देना

 पड़ेगा  ।  इसीलिये  एक  निधि  की  स्थापना  की  गयी  है  कि  इससे  नौवहन के  विकास के  लिये  कुछ

 वित्त  लगातार  उपलब्ध  होता  रहेगा  ।  पहले  दिये  गये  ऋणों  राशियां  वापस

 मिलेंगी  at  उन  पर  जो  ब्याज  मिलेगा  उसी  से  इस  निधि  को  चलाया  जायेंगी ।  आशा है  कि

 भारत  की  संचित  निधि  में  से  भी  इस  निधि  को  कुछ  aries  श्रंशादान  मिला  करेगा  |  इस  उपबन्ध

 को  विधेयक  में  सम्मिलित  करके  इस  निधि  को  संविहित  orate  प्रदान  करने  का  प्रयत्त  किया  गया

 यह  संस्था  पोतों  की  मरम्मत  व  देखभाल  के  लिये  नौवहन  समवायों  को  ऋण  तथा  वित्तीय

 सहायता  देगी  और  इस  काय॑  का  संचालन  एक  छोटी  सी  समिति  द्वारा  किया  जायेगा  |

 लेखें  समय-समय  पर  संसद  के  सामने  उपस्थित  किये  जायेंगे  ।

 भारतीय  पोत  की  परिभाषा  इस  विधेयक  की  सबसे  बड़ी  विशेषता  है  ।  इस  विषय  पर

 बड़ी  उपयोगी  तथा  रचनात्मक  आलोचना  की  गयी  ।  संयुक्त  स्मिति  के  माननीय  सदस्यों  ने

 जितने  सुन्दर  ढंग
 से  सुझाव  दिये  तथा  मार्ग  दर्शन  किया  मैं  उसके  लिये  उनका  ard हूं  ।

 संयुक्त  समिति  में  हुये  विचार  विनिमय  के  बाद  मूल  निश्चित  को  बदल  देने  का  निर्णय  किया  गया  है
 श्र  अब  केवल  भारतीय  राष्ट्र जनों  शर  भारतीय  सेवायों  को  जो  कुछ  निर्धारित  शर्तों  को

 पूरा
 भविष्य  में  भारतीय  पोत  रखने  का  अधिकार  यें  शर्तें  मुख्य  रूप से  १५  हा
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 समवाय की  झंशपूं  जी  का  ७४  प्रति  शत  से  धन्य  भाग  भारत  के  नागरिकों के  पास  हो  मवाय के

 से  अन्यून  निदेशक  भारतीय  राष्ट्र जन  निदेशक  बोर्ड  का  सभापति  शौर  प्रबन्धक  निदेशक

 भारत  का  नागरिक  समवाय  कारबन्द  यदि  कोई  हो  भारतीय  राष्ट्रजन

 शौर  समवाय  के  व्यापार  का  मुख्य  स्थान  भारत  हो  |  श्रीमती  टिप्पणियों  को  यदि  ar  देखेंगे

 तो  बाप  को  पता  लगेगा  कि  संयुक्त  समिति  के  कुछ  सदस्य  इस  पक्ष  में  थे कि  विदेशियों को  २४५  प्रति शत
 से  अ्रधिक  भाग  लेने  का  अधिकार  दिया  जाये  |  कुछ  लोगों  का  मत  था  कि  विदेशियों  को  बिल्कुल

 भाग  लेने की  कोई  छूट  न  दी  जाय  ।  संयुक्त  समिति  ने  जो  शभ्रन्तिम  निर्णय  किया  है  वह  बहुत

 व्यवहारिक  तथा  समूचित  है  क्योंकि  इससे  विदेशियों  को  सीमित  क्षेत्र  में  भाग  लेने  का  अधिकार

 भी  मिलेगा  रोक  साथ  ही  भारतीय  पोतों  पर  मुख्यतया  भारतीय  लोगों  का  ही  नियंत्रण  होगा  |

 यह  निर्णय  सरकार  द्वारा  १९४७  में  घोषित  की  गयी  नीति  के  श्रनसार  ही  है  ।

 जो  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  विदेशियों  को  अधिक  भाग  लेने  का  अवसर  दिया  जाये

 उनके  सामने  स्थिति  स्पष्ट  करने  के  लिये  मुझे  कुछ  बताना  है  ।  यदि  विदेशियों  को  अधिक  भाग

 लेने  की  अनुमति  देने  से  भारतीय  नौवहन  का  हित  हो  तो  में  उन  माननीय  सदस्यों की  बात  मानने

 को  तयार gi  पर  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  यह  समझदारी  का  कदम  होगा ?  लोगों की  धारणा  है  कि

 विदेशियों  को  पर्याप्त  भाग  लेने  को  छुट  दिये  बिना  हमारा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  का  लक्ष्य  अर्थात्‌

 €00,000  जी०  कार  टी ०  का  पुरा  नहीं  हो  पायेगा |  इस  सम्बन्ध  म  हम  अनक

 बातों  को  ध्यान  में  रखना  नौवहन  के  लक्ष्य  को  कई  प्रकार  से  पुरा  किया  जा  सकता

 पहला  यदि  हमें  पर्याप्त  आ्रान्तरिक  संसाधन  तथा  पर्याप्त  विदेशी  मुद्र  मिल  जाती है  तो

 हमें  लक्ष्य  को  पुरा  करने  के  लिये  किसी  की  सहायता  लेने  की  आवश्यकता  नहीं  पड़ेगी  दूसरा

 अन्तर्राष्ट्रीय  ऋण  द्वारा  विदेशी  ऋण  प्राप्त  करके  तौर  तीसरा  विदेशियों  को  अधि

 भाग  लेने  की  छंट  देकर  |

 इसमें  अन्तिम  उपाय  बहुत  खतरनाक  है  ।  नौवहन  की  बात  तन्य  औद्योगिक  उपक्रमों  की

 सी  नहीं  है  जिसमें  विदेशियों  को  अधिक  भाग  लेने  की  छट  देने  से  कोई  खतरे  की  बात  न  हो  ।  नौवहन

 राष्ट्र का  प्राण  है  ।  काल  में  देश  की  प्रतिरक्षा  के  लिये  सेना  के  बाद  इसी  का  महत्व  है  ।

 हमारे  नौवहन  में  किसी  विदेशी  तत्व  का  होना  भविष्य  में  हमारे  लिये  बहुत  कठिनाई  की  बात  हो

 सकती है  |  सरकार  ने  डस  खतरे  को  दूर  करने  के  लिये यह  निश्चय  किया  है  कि  विदेशियों  को

 केवल  २४  प्रति  दत  भाग  लेने  की  छट  होगी  |  इस  x4  प्रति  शत  से  भी  हमें  क्या  होगा यह  बात

 संदेहात्मक है  क्योंकि  गत  १०  वर्षों  में  इसका  कोई  उपयोग  नहीं  हो  सका है  |  विदेशियों  को  २४५

 प्रति  शत  की  सुविधा  2evg  से  प्राप्त  है  पर  इस  ग्रवर्धि  में  किसी  ने  इस  सुविधा  का
 लाभ  नहीं

 उठाया है

 सब  को  पता  है  कि  इस  समय  हमारे  पास  विदेशी  मुद्रा  नहीं  है  हम ६  00,000  जी०  कर

 ठी
 ०

 का
 लक्ष्य  पूरा  नहीं  करें  सकते

 ।  हमारे  सामने  यही  रास्ता है  कि  हम  समुचित दर  पर  प्रौढ़

 परस्पर  तय  होने  वाली  पर्तों
 के

 अनुसार  अन्तर्राष्ट्रीय
 ऋण  लें  ga  ऐसे  ऋण  मिल  रहे  हैं  शौर

 झपना  लक्ष्य पुरा  करने के  लिये  उन्हें  लेने  में  कोई  हज  की  बात  नहीं  है  ।  गत  दो  वर्षों में  लगातार

 हमने  अपने  जहाजी  ड  टन  भार  बढ़ाया है  ।  लक्ष्य  की  पूर्ति  के  लिये  हमें  १६०,०००  जी०

 आर०  zo ०  बढ़ाना है  ।  वास्तव  में  यह  श्रावस्यकता केवल  १२०,०००  जी०  करार  टी ०  की  है  पर

 हम
 ४०,०००  जी०  Hite  टी ०  प्रौढ़  बढ़ा  रहे  हूँ  क्योंकि  उस  समय  तक  कुछ  पोत  पुराने  हो  कर

 बेकार हो  |  अतः  १६०,०००  जी०  कार  टी०  की  कमी  हमें  पुरी  करनी  है  ।  ध्यान

 रहे  कि  लक्ष्य को  पुरा  करने  के  लिये  हम  विदेशियों  को  बहुत  अधिक  भाग  लेने  की  छट  नहीं दे
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 स०  का०

 सकते  |  मुझे  विश्वास है  कि  हमने  जो व्यवस्था की  है  उससे हम  केवल  झपना  लक्ष्य  ही  पूरा

 नहीं  कर  पायेंगे  बल्कि  लक्ष्य
 से  राग बढ़  जायेंगे  ।

 इस  विधेयक में  कौर  भी  कुछ  सुधार हुये  हें  ।  नाविकों को  सहायता  देने  सम्बन्धी  संसधनों  पर

 ध्यान दिया  गया  है  ।  नाविकों  पर  किये  गये  जुर्माने  से  जो  राजस्व  इकट्ठा  होगा  उसे  नाविकों  के

 कल्याण के  लिये  वच  किया  में  सभा  के  सामने  कुछ  आंकड़े  प्रस्तुत  करूंगा  जिनसे  विधेयक

 पर  विचार  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 इस  समय  कार्य  करने  वाले  भारतीय  पोतों  का  कुल  टन  भार  ६२१,०६०  जी०  कार  टी०

 पोतों की  संख्या १३६  है  ।  तटीय  व्यापार  में
 ८४

 पोत  gs  परौ  समूद्र  पार  के  व्यापार में

 XX  पोत  हूं
 |  समुद्र  पार  व्यापार से  हमारा  राजस्व  प्रयास  विदेशी  हर  साल  लगातार

 रहा  अर्थात्  PEUR—KXY  में  हमने  विदेशी  मुद्रा  १७  .  ८८  करोड़ की  कमाई  |  PERR

 अर्थात  द्वितीय  योजना  के  प्रीत  तक  €  00,9000  जी०  करार  टी०  का  लक्ष्य  पूरा  करना  है  |

 द्वितीय  योजना  काल  में  ३००,०००  जी०  करार  टी०  की  कमी  को  पूरा  करने के  लिये  हमने

 गेर-सरकारी  क्षेत्र  सरकारी क्षेत्र  दोनों में  पोतों  के  मंगाने के  area  दिये  हैं  जिनके  at  पर

 १२०,०००  जी०  असरार  टी ०  की  कमी  रह  जायेगी  |  इसमें  हमने  0,002  जी०  अर  ०  ठी  ०-

 हमारे  सामने और  जोड़  दिया है  क्योंकि  तब  तक  कुछ  पोत  पुराने  हो  कर  बेकार हो  जायेंगे  ।

 समस्या  यह  है  कि  झ्रागामी  २  वर्षो ंमें  हम  १६०,०००  जी०  ग्राम  टी  ०  का  प्रबन्ध  करें  ताकि

 हमारा  00,000  जी०  टी०  का  उद्देश्य  पूरा हो  ३७  करोड़  की  श्रमिक  व्यवस्था

 की  गयी  थी--१७  करोड़  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  लिये  कौर  २०  करोड़  सरकारी  क्षेत्र  के  लिये

 यह  सारा  उपबन्ध  पूरा  हो  गया है  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  समवायों  को  १४  करोड़  रु०  का  ऋण

 भी  दिया  जा  चुका  है  ।

 नौवहन  में  प्रस्थानकारी  जलपोतों  का  भी  बहुत  महत्व  है  ।  इनकी  संख्या  १५००  है  ।

 उन्होंने  लगभग  २०  लाख  टन  सामान लगभग  २००  जलपोत  समुद्रपार के  व्यापार  में  लगे  हैं  ।

 ढोया है  ।  जलपोतों के  यंत्रीकरण  के  लिये  द्वितीय  योजना  में  ४०  लाख  का  उपबन्ध है  ।

 यह  ४६१  खण्डों का  एक  बड़ा  विधान है  ।  लगभग  Yoo  संशोधन  भी  कराये  हैं  ।  मुझे

 प्रसन्नता  है  कि  माननीय  सदस्यों  ने  इसमें  इतनी  रुचि  ली  है  ।  में  सभा  को  बताना  चाहता हूं
 कि

 सरकार  को  भी  इस  सम्बन्ध  में  चिन्ता है  &00,000  जी०  करार  टी०  फके  लक्ष्य  से  में  संतुष्ट

 नहीं  VYooo
 मील  लम्बे  समुद्रतट  वाले  देश  के  लिये  इससे  बहुत  ate  पोतों  की  श्रावव्यकता

 हमें  प्रयत्न करना  चाहिये  कि  हम  झपने  लक्ष्य  से  भी  शराबे  निकल  जायें  ।  कभी  कभी

 तो  में  यह  भी  कल्पना  करता  हूं  कि  हमारा  नौवहनਂ  Ro'/,  लाख  टन  की  शक्ति

 इतना  होने  से  हमारा  देश  एक  समृद्ध  सामुद्रिक  व्यापारी  देश  हो  जायेगा  कौर  यही  हमारा  लक्ष्य  है  |

 इस  लक्ष्य  की  पूति  के  लिये  हमें  देखना  है  कि  हम  किन  साधनों  काम  में  ला  सकते  संयुक्त

 समिति  से  वापस  खाने  के  बाद  इस  विधेयक  पर  हमें  गव  होना  चाहियें  यह  हमारे  देश  के  लिये  सामुद्रिक
 व्यापार

 की  पक्की  व  सच्ची  नींव  है  कौर  आगामी  १०  या  १४  वर्षों  में  हमारे  स्वप्न  साकार हो a4
 जायेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्ताव  हुआ

 fae  भ्र ग्रेजी  में
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 इस  विचार  प्रस्ताव  पर  दो  संगठन  प्राप्त  हुये  हैं  ।  एक  श्री  त्रिदिब  कुमार  चौधरी  का  है

 श्र  दूसरा  श्री  उ०  Fo  पटनायक  का  है  ।  श्री  पटनायक  उपस्थित  नहीं  हैं  उनका  हुह  घन

 प्रस्तुत  नहीं  किया  जाता  |

 far  त्रिदिव  कुमार
 चौधरी

 )
 :

 में
 अपना  संशोधन  प्रस्तुत  करता हूं  कि  विधेयक

 में
 कुछ  प्रावश्यक  परिवर्तन  करने

 के  लिये उसे  पुनः  उसी  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जाये  प्रौढ़  उससे
 लोक-सभा के  ग्रसते  सत्र  प्रथम  सप्ताह  में  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करने  को  कहा  जाये

 विधेयक  को  पारित
 करने  में  में  दिलम्ब  नहीं  करना  चाहता  पर  संयुक्त  समिति  से  वापस

 ara  के  बाद  विधेयक  ऐसे  स्वरूप  में  है  कि  संयुक्त  समिति  ने  विधेयक  की  सारी  योजना  ही  बदल  दी  है  ।

 संयुक्त  समिति  से  art  के  बाद  विधेयक  में  दो  मुख्य  परिवर्तन  हुये  हैं--एक  राष्ट्रीय  नौवहन  ats
 और  दूसरा  राष्ट्रीय  नौवहन  विकास  निधि  समिति  की  स्थापना  ।  श्राप  विधेयक  के  भाग  ३  को  देखें तो

 बाप  को  पता  लगेगा कि  वाणिज्यिक  नौवहन  का  सारा  प्रशासन  एक  पदाधिकारी  के  हाथों  में

 सौंपा जा  रहा  हैं  |  वह  पदाधिकारी  नौवहन  का  महानिदेशक  होगा  |  जब  राष्ट्रीय  नौवहन  बनाया

 जा  रहा  है  तो  ये  सब  अधिकार  किसी  एक  पदाधिकारी को  न  दिये  जाकर  बों  को  दिये  जाने

 चाहिएं  ।  पर  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  इस  बोर्ड का  कार्य  केवल  राय  देना  होगा  ।  यद्यपि  माननीय

 मंत्री  ने  प्रशासन दिया  है  कि  इस  बोझ  में  संसद  सदस्य  तथा  नौवहन  संबंधी  हितों  के  प्रतिनिधि  होंगे

 इसका  को  काफी  महत्व  दिया  जायेगा  पर  मैँ  कहूंगा कि  ऐसा  करके  सरकार  नें  इस

 सभा  तथा  वाणिज्यिक  नौवहन  के  साथ  न्याय  नहीं  किया  है  ।

 जैसा  कि  में  बता  चुका  हं  प्रशासन  का  सारा  कार्य  नौवहन  के  महानिदेशक  के  हाथ  में  दिया

 जा  रहा है  |  एक  पदाधिकारी  को  इतने  सारे  भ्र धि कार  देना  कहां  तक  उचित  हैं  मैं  नहीं  समझता  |

 रेलवे  प्रशासन को  देखिए  ।  वहां  भी  प्रयास  का  भार  प्राविधिक  पदाधिकारियों  की  एक  समिति  के

 हाथों में  है  ।  मैने  सुना  है  कि  डाक  विभाग  में  भी  ऐसी  ही  एक  समिति  बनाने  का  विचार  किया  जा

 रहा  फ़िर  नौवहन  के  मामले  में  ऐसा  तानाशाही  प्रबन्ध  कयों  किया  जा  रहा  है  ।  अ्रमरीका  के

 ज्यिक  नौवहन  अधिनियम  ZEEE  को  देखिए  ।  उनके  यहां  भी  एक  सामुद्रिक  व्यापार  आयोग  को

 अधिकार  सौंपे  गये थे  ।  तर्स  जब  राष्ट्रीय नौवहन  बोझ  की  स्थापना  की  गयी  है  तो  बाहर  से

 ऐसा  ही  लगता  है  कि  विकास  संबंधी  सार  अधिकार  उसे  हीਂ  प्राप्त  होंगे  पर  वस्तुतः  उसको  कोई  अधिकार

 प्राप्त  नहीं  हैं  ।  नौवहन के  महानिदेशक को  जो  झ्र धि कार  दिये  गये  हैं  वह  राष्ट्रीय  नौवहन

 को  दिये  जाने  चाहिएं थे

 खण्ड  १६  को  देखिये  ।  नौवहन  विकास  निधि  के  संचालन  के  लिए  एक  समिति  बनाई  गयी  है  ।

 इसका काम  तो  लेखे  रखना हूँ  नाम  इसका  इतना  बड़ा  है  पर  काम  यह  हिसाब  रखने  का  करेगी ॥

 मेरा  विचार  हँ  कि  संयुक्त  समिति इस  विधेयक  पर  फिर  विचार करे  श्र  ऐसी  व्यवस्था करे  कि

 इस  बोड़  तथा  इस  समिति  को  नौवहन  के  प्रशासन  का  सारा  अधिकार  दिया  जाये  |

 इस  के  भ्र ति रिक्त  विधेयक की  प्रस्तावना  में  वाणिज्यिक  नौवहन  के  विकास  की  महत्ता  को  तो

 स्वीकार  किया  गया  हू  पर  उस  में  नौवहन  विकास  संबंधी  हमारे  राष्ट्रीय  उद्देश्यों  की  परिभाषा  नहीं  दी

 गयी है  |  यह  खेद  का  विषय  ह  |  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  यह  विधेयक  हमारे  नौवहन  विकास

 का  वाहन  ठीक है  पर  इसका  उल्लेख तो  होना  चाहिए  नौवहन  विधेयक  पर

 विचार  करते  समय  हमारे  सामने  हमारे  नौवहन  के  उज्जवल  भूत  तथा  भविष्य  का  स्वरूप  जाता

 he  अंग्रेजी  में



 Rezo  वाणिज्यिक  नौवहन  विधेयक  १२  geus

 श्री  त्रिदिव  कुमार

 सरदार  पटल  में  कहा  था  वाणिज्यिक  नौवहन  हमारे  भारत  जैसे  देश  की  प्रगति  की  रीढ़  की  हड्डी  होगा  ।

 थर  न  तो  विधेयक  के  नाम  म  प्रौढ़  न  विधेयक  में  कहीं  भी  इस  उद्देश्य  का  उल्लेख  नहीं  है  ।

 ७ ५  ह
 इस  विधेयक को  सरकार  ने  प्रस्तुत  किया  इस  के  लिए  हम  उसे  बधाई  देते  पर  सरकार ने

 जितना  प्रगतिशील कदम  उठाया  है  उस  से  अधिक  प्रगतिशील  कदम  उठाने  की  आवश्यकता है  |

 माननीय  मंत्री  से  निवेदन  है  कि  वह  मेरी  बातों  पर  बिचार  करें  ar  इस  विधेयक द्वारा  नौवहन  के

 प्रशासन  के  लिये  सरकार  जो  भ्र धि कार  ले  रही  हँ  वह  राष्ट्रीय  नौवहन  बोले  तथा  राष्ट्रीय  नौवहन

 विकास  समिति  को  दिये  जायें  न  कि  नौवहन  के  महानिदेशक  को  ।  इस  नौवहन  संस्था  को

 वास्तविक  अधिकारों  वाली  वास्तविक  संस्था  बनाने  का  अवसर  दें  ताकि  नौवहन  के  विकास  के  उद्देश्य

 की  पूति  हो  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत  |

 अरब  प्रस्ताव  तथा  संशोधन  दोनों  सभा  के  समक्ष  हैं  ।

 श्री  रघुनाथ  fag  :  उपाध्यक्ष  पाटिल  साहब  ने  जिन  सुन्दर  दादों

 में  इस  बिल  को  यहां  उपस्थित  किया  है  उसके  लिये  उनको  हम  धन्यवाद देते  हैं  ।  लेकिन  उनके

 विचारों  से  हम  बहुत  अधिक  सहमत  नहीं  हैं  ।

 जहां  तक  पारटिसिपेशन  का  सम्बन्ध  है  जो  परसेंटेज  इस  बिल  में  रखा  गया  है  उसको  हम

 उचित  नहीं  समझते  ।  हम  चाहते  हैं  कि  इसमें  कुछ  संशोधन होना  चाहिये  |  इस  पारटिसिपेशन

 के
 प्रिसीपल

 को
 राज  नहीं  बल्कि सन्‌  १९२३  में  ही  हिन्दुस्तान  ने  स्वीकार  किया  था

 ।  seat

 पहल  सन्‌  १९२३  में  सेंट्रल  भ्रसेम्बली  में  श्री  faracarety seat 4 नय्यर  ने  शिपिंग  के  बदन  को  हिन्दुस्तान we

 उसके  प्रतिनिधियों  के  सम्मुख  रखा  था  |  उस  समय एक  कमेटी  बनी  जिसमें  सर  लालूभाई

 सामलदास जी  भी  थे  जो  कि  सिंधिया  के  फाउंडर  कौर  चेयरमैन  थे  ।  अराज  जो  हमारे  अमरीका

 में  एम्बैसेडर  हैं  मेहता  उनके  पिता  थे  ।  उन्होंने  जो  डेफीनीशन  दी  थी  इंडियन  शिपिंग

 की  at जो  रिकमेंडेशन की  थी  वह  इस  प्रकार  थी  :

 यह  भारत  में  पंजीबद्ध  इसके  स्वामी  तथा  प्रबन्धक  कोई  भारतीय  हों  ।

 अथवा  ऐसी  ज्वाइंट  स्टाक  कम्पनी  हो  जिसमें  पूंजी  रुपये  की  मुद्रा  में  तथा  जो

 भारत  में  पंजीबद्ध  हो  ate  जिसके  निदेशक  भारतीय  हों  तथा  जिसके

 अधिकांश  अंश  भारतीयों  ने  ले  रखे  हों  1.0

 तो  जो  सिंधिया  के  पहले  चेयरमैन थे  प्र  जो  कि  सिंधिया  के  फाउंडर  थे  उन्होंने  इस  प्रिंसिपल  को

 स्वीकार  किया  कि  फारिन  पारटिसिपेशन होना  चाहिये  कौर  sere  मैजोरिटी इंडियन  शेयर  की

 हो  तो  उसको  मान  लेना  चाहिये  ।

 उसके  देखेंगे श्राप  देखेंगे  कि  सन्‌  REwY  में  एक  कमेटी  काथम  हुई  ।  यह  शिपिंग की
 पालिसी

 के  रिस्ट्रक्शन  के  सम्बन्ध  में  थी
 ।

 इस  कमेटी  में  जो  महानुभाव  थे  उनमें  एक

 मास्टर  साहब  भी  थे  जो  सिंधिया  के  थे  प्रौढ़  दूसरे  साहब  जो  कि  इंडियन  शिपिंग  से  सम्बन्धित  थे

 वह  श्री  wage  हलीम  गजनवी  साहब  थे  |  हिन्दुस्तान में  दो  ही  बड़ी  कम्पनियां हैं  जिनके  हाथ  में
 मैजोरिटी ग्राफ  शेयर्स  हैं  ।  fara  श्र  स्टीम

 adh
 कम्पनी

 जाला  क आ
 t  साहब

 मल  अंग्रेजी  में



 १२  gays  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधायकों  तथा  सं  कल्पों  रे०३१

 संबंधी  समिति

 स्टीम  नेवीगेशन  कम्पनी  के-फांउन्डर  थे  जिसके  सर  राम स्वामी  मुदलियार  चेयरमन  यह

 वह  कमेटी  जिसका  arr  पाटिल  साहब  ने  १९४७  कमेटी  कह  कर  हवाला  दिया  है  |  उस

 कमेटी ने  यह  कहा  है

 जहाजोंਂ  का  ai  होना  चाहियें  कि  भारत  के  राष्ट्रजनों  के  नियंत्रण

 आर  प्रबन्ध में  हों  ।

 इस  कमेटी  में  दो  सज्जन  थे  जिन्होंने  डिस्सेंटिग  नोट  लिखे
 थे

 |  उन  एक

 सज्जन  तो  ७  थे  रेडक्लिफ  उन्होंने  लिखा  था  कि  are  मेरी  कम्पनी को  इस  डेफीनीशन

 से  छोड़  दिया  जाये  तो  मैं  सेटिसफाइड  कौर  दूसरे  सज्जन  थे  श्री  प्रबदुल  हलीम  गजनवी  साहब  |

 इस  कमेटी  ने  यह  fasta  किया  था  कि  सेंट  पर  सेंट  इंडियन  होना  चाहिये  १  पर  सेंट  शेयर  भी  किसी

 दूसरे  के  नहीं  होने  चा  हियें  थाना  पुरा  इंडियन रहे  शआर  किसी  दूसरे  को  एक  दायर  भी  न  जाने  पाये  ।

 जो  सीरिया  के  फाउंडर  थे  उनकी  राय  थी  कि  मं  जारी  ara  aaa  इंडियन  होनी  चाहिये

 गजनवी  साहब ने  डिस् सं टिंग नोट  लिखा
 उन्होंने  इंडियन  शिपिंग के  लिये  बहुत  बड़ा  काम  किया

 था  |  उन्होंन  कहा

 यद्यपि  २५  वर्ष  बीत  चके  हैं  इसका  यह  मतलब  नहीं  कि  यह  परिभाषा  aa

 ठीक  नहों  है  पी

 इस  प्रकार  से  एक  समवाय  के  प्रवर्तक  तथा  दूसरी  समवाय  के  संस्थापक  दोनों की  एक  राय  थी  ।

 दोनों  की  एक  आरोपी  नियम  थी  कि  फॉरेन  पारटिसिपेदान  होना  चाहिये  लेकिन  अराज  जो  हिन्दुस्तान  की

 कम्पनियां  हैं  वह  जान  लड़ा  रही  हैं  कि  कोई  फॉरेन  पारटिसिपेशन  नहीं  होना  चाहिय े।

 इस  के  पश्चात  जब  गवर्नमेंट के  सामने  यह  रिपोर्ट  तो  गवर्नमेंट ने  कहा  कि  Are  पर  सेंट  इंडियन

 कैसे हो  सकता  है  ,  जब  दूसरी  इंडस्ट्रीज़ में  हम  फ़ारेन  पार्टिसिपेशन को  स्वीकार  करते  तो  फिर

 इस  में  क्यों  न  स्वीकार  करें  ।  १२  2e¥u  की  जिस  का  हवाला  दिया  जाता

 की  डेफ़िनीशन  को  गवर्नमेंट  ने  नहीं  माना  |  गवर्नेमेंट ने  यह  माना  कि  कम  से  कम  oy  प्रतिशत

 gay  भारतीयों  के  होने  चाहियें  ।

 महोदय  :.  माननीय  सदस्य  अगले  दिन  भाषण  जारी  रखें  ।

 सरकारी  सदस्यों  का  काय  होगा  ।

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 छब्बीसवाँ  प्रतिवेदन

 fat  सुधार  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के

 छब्बीसवें  प्रतिवेदन  जो  कि  १०  १९५८  को  सभा  में  उपस्थापित
 किया  गया  सहमत

 31!

 tree  ata  में में



 ३०  ढेर  राष्ट्रीय  भारतीय  युवक  परिषद  बनाने  के
 बारे

 में
 १२

 १६४५८

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रदान यह

 ag  सभा  गैर-सरकारी सदस्यों  के  विधेयकों
 तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के

 छब्बीसवें  प्रतिवेदन  जो  कि  १०  १९४५८ को  सभा  में  उपस्थापित

 किया  गया  सहमत  है  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 राष्ट्रीय  भारतीय
 यवक  परिषद्‌  बनाने

 के
 बारे  में  संकल्प

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  सभा  भारतीय  युवकों  की  राष्ट्रीय  परिषद्‌  बनाने के  सम्बन्ध

 श्री  पाणिग्रही  द्वारा  ३०
 g&¥s  को  प्रस्तुत  किये  गये  संकल्प  पर  चर्चा  करेगी  ।.

 माननीय

 मंत्रीਂ  ।

 दिक्षा  मंत्री  का  ला०  श्रीमाली  )
 :  माननीय  सदस्य ने  ऐसी  संस्था  बनाने के  लिये

 जो  संकल्प  रखा  है  उसमें  दो  बातें  मुख्य  प्रथम  भारतीय  युवकों  की  राष्ट्रीय  परिषद्‌  कौर

 दूसरी  केन्द्रीय  युवक  कल्याण  परिषद्‌
 |  श्रच्छा तो  होगा  कि  सभी  राजनीतिक

 धाराओं  के  लोगों को  युवकों  के  पथ  प्रदान  के  लिये  इस  केन्द्रीय  संस्था  में  एकत्रित  किया

 दूसरा  यह  कि  एक  केन्द्रीय  संस्था होनी  चाहिये  ।  दोनों  ही  श्रवस्थाग्ों में  मैं  इस  दृष्टिकोण को

 गलत  समझता  हूं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  सदन  इस  पर  विचार  करे  ।  विभिन्न  राजनैतिक  दलों  श्र

 विचारधाराश्ों को  मानने  वाले  एक  स्थान  पर  बेठ  कर  युवकों  का  पथ  प्रदर्शन  क्या यह  सम्भव

 हो  सकता हैं  ?  क्या  इस  प्रकार की  संस्था  किसी  निश्चित  मत  पर  पहुंच  कर  कोई  कार्यक्रम

 निर्धारित  कर  सकती है  ।  दूसरे  जब  हम  इस  प्रकार  की  केन्द्रीय  संस्था  का  निर्माण  तो

 युवकों  मैंगलोर  प्रतीक  फूट  पड़ने  का  खतरा  रहेगा  ।  हम  भी  देश  के  युवकों  के  मामले  पर
 नीतिक  दृष्टिकोण  से  सोचना  चाहते  प्रौर  उनके  पथ  प्रदर्शन  के  लिये  गतिविधियों

 का  विकेन्द्रीयकरण  करना  चाहते  में  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  देश  के

 युवकों  को  संगठित  करने  की  बड़ी  ग्रा वश्य कता  है  ।  इसी  से  तो  राष्ट्रीय  विकास  are  राष्ट्रीय

 निर्माण का  कार्य  चलेगी  ।  यह  भी  सच  है  कि  ott  तक  युवकों  की  शक्ति  का  उपभोग  रचनात्मक

 कार्यों के  लिये  नहीं  लिया जा  सका  हैं  ।  हमने  अभी  तक  इनकी  क्षमता  का  झ्रनुभव  नहीं  किया  है  ।

 इन  कारणों  कि  प्रथम तो  हमारा  दृष्टिकोण  गैर-राजनीतिक  हैं  कौर  दूसरा यह  कि  हम  युवकों

 के  पथ  प्रदर्शन  के  लिये  अपनी  गतिविधियों  का  विकेन्द्रीकरण  करना  चाहते  मुझे  यह  संकल्प

 स्वीकार नहीं  है

 में  निवेदन  करूंगा  कि  माननीय  सदस्य  श्री  पाणिग्रहण  को  पूरी  जानकारी  नहीं  है  ।  क्योंकि

 उन्होंने  कहा  है  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  से  इस  दिशा  में  कोई  कार्यवाही नहीं  की  गयी  ।  सरकार

 ने  भी  देश  के  युवकों  के  विकास  के  लिये  कोई  निश्चित  कदम  नहीं  उठाया  |  वह  यह  तो  कहू  सकते

 हैं  कि  समुचित  पग  नहीं  उठाये  परन्तु  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  हमने  कुछ  किया  ही  नहीं

 है  ।

 अपने  थोड़े  से  समय  में  मैं  यह  बताने  का  प्रयत्न  करूंगा  कि  इस  दिशा  में  हमने  कौन  से  विभिन्न

 कदम  उठाये  उसे
 देखने

 पर  स्वयं  माननीय  सदस्य  ही  यह  कहेंगे  कि  सचमुच  इस  दिशा  में  निश्चित

 कार्यवाही हो  चुकी  हैं  ।  हमने  युवक  नेतृत्व  ait  नाट्य  शिविरों  के  लिये  भ्रनुदान  दिये  ताकि  शिक्षकों

 को  युवक  कल्याण  कार्य  के  लिये  प्रशिक्षित  किया  जा  सके
 ।

 विश्वविद्यालयों को  छुट्टियों  में  छात्रों

 के  शिविर  संगठित  करने  के  लिये  सहायता  दी  गयी  ।  स्कूल  att  कालिजों को  सहायता  दी  गयी

 fat  cast  में



 दा क्र वार  १२  १९४८  राष्ट्रीय  भा  रतीय  युवक  परिषद्‌  बनाने  के  बारे  में  संकल्प  ३०३३

 ताकि  वे  देश  में  श्रमण  करने  वालें  छात्रों  के  दिलों  का  संगठन  कर  सकें  और  छात्रों  की  कलात्मक

 तथा  सांस्कृतिक  झा वक् यकताओं  को  पूरा  करने  की  कोशिश  की  जा  सभा  को  यह  भी  पता  है  कि

 हम  प्रत्येक  वर्ष  अन्त  विद वविद्यालय  यवक  समारोह  का  भी  आयोजन  करते  जो  कि  देश  भर  में  काफी

 लोकप्रिय  हुआ हैं  ।  इसके  ग्र ति रिक्त  कई  यवक  छात्रावास  बनाये  गये  कौर  इसके  लिये  राज्य

 युवकों के  कई  केन्द्र सरकारों  को  इमारतें  बनाने  का  कुल  खर्चे  अनुदान  के  रूप  में  दिया  गया  हैं  |

 और  क्लबों को  बनाने  के  लिये  कई  एक  स्वतन्त्र  संस्थाओं  को  भी  सहायता दी  गयी  |  भारत  स्काउट्स
 कौर  गाइड्स को  जो  अनुदान  हम  प्रत्येक  वर्ष  देते  हैं  उसका  सदन  को  पता  हीਂ  है  ।  भारत  स्काउट्स

 को  झपना  एक  प्रतिनिधि  मंडल  विदेशों  में  भेजने के  लिये  भी  सहायता दी  गयी  थी  ।  पंचमी  में

 राष्ट्रीय  विकास  केन्द्र  को  विकसित करने  के  लिये  भी  उन्हें  सहायता  दी  जा  रही  हैं  ।

 शारीरिक  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  भी  सहायता  दी  गई  है  ।  हमने  शारीरिक  दिक्षा  का  एक  राष्ट्रीय

 कालिज भी  खोला  are  उसको  कौर  भी  अधिक  बढ़ाया  जा  रहाहै  |  हम  इस प्रकार की

 संस्थानों  का  विकास  कर  रहे  हैं  जहां  योगासन  इत्यादि  भी  सिखाये  जाते हैं  ।  शारीरिक  श्रम  की

 प्रतिष्ठा  को  बनाये  रखने  के  लिये  हमने  ऐसी  स्कूलों  are  कालिजों तथा  एन  ०  सी ०  सी ०

 इन को  भी  झ्नदान दिये  हैं  देश  भर  में  ग्रामों  में  समाज  सेवा  शिविरों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 शिविरों के  लिय  ४२  '  ३  लाख  का  श्रमदान  स्वीकार  किया  गया  है  ।  जिन  माननीय  सदस्यों ने  इन

 शिविरों  को  देखा है  वे  जानत ेहूं  कि  किस  प्रकार  इससे  छात्रों  में  सामाजिक  उत्तरदायित्व की  भावना

 उत्पन्न  हुई  प्रौर  शारी  रिक  श्रम  की  प्रतिष्ठा  विकसित  हुई  वैसी  राज  तक  भी  नहीं  हुई  थी  ।  श्री  यही

 लोग  सड़के  बना  रहे  HA  खोद  र  हे  ह  कौर  स्कूलों  की  सड़कों  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  ।  स्कूलों

 कालिजों  में  ते  रने  के  लिये  तालाब  wh  wars  इत्यादि  बनाने  के  लिये  अनुदान  दिये  गये  हैं  ।

 इन  सब  कार्यक्रमों  की  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  विद्यार्थियों  को  स्वयं  इसमें  भाग  लेना  पड़ता  है  |

 चाल  वर्ष  में  १४.  १  लाख  की  रकम  इस  उद्देश्य  के  लिये  स्वीकृत  की  जा  चुकी  है  ।  सभा  को  इस  बात  का

 भी  पता  है  कि  विभिन्न  संस्थाओं  को  खेलों  के  लिये  प्रोत्साहन देने  के  ag  भी  अ्रनुदान दिये  हैं  हम

 एक  समिति  भी  बनाई  है  जो  इन  खेलों  के  संगठन  करन  के  सम्बन्ध  मं  ५  सुझाव  देगी  |  उसका

 वेदन  मिलते  ही  खेलों  का  पुनर्गठन  करने  का  ज  area  किया  जायेगा
 ।

 खेल  संघों  का  भी  पुनर्गठन

 किया  जायेगा  ता  कि  नगरों  कौर  देहातों  के  युवकों  में  इसके  लिये  उत्साह  बढ़े  |

 संभवतया  यह  भी  सदन  को  पता  है  कि  हमने  राष्ट्रीय  प्रशासन  योजना  को  स्वीकार  किया  है
 झर  इस  अंतगर्त  १  लाख  छात्रों  को  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  |  ara  की  जा  रही  है  कि  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना
 की  समाप्ति तक  इनकी  संख्या  दुगनी हो  जायेंगी  ।  हमनें  अ्रखिल  भारतीय खेल

 संघ  तथा  शारीरिक  दिक्षा  are  मनोरंजन  के  केन्द्रीय  बोर्ड  की  स्थापना की  है  ।  यह  दोनों  संस्थायें

 खेल  गौर  शारी  रिक  दिक्षा  के  क्षेत्र  में  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  कार्य  कर  रही  हैं  |

 मेरे  मित्र  श्री  पाणि ग्राही  ने  व्यय  के  कुछ  झ्रांकड़ों  का  उल्लेख  किया  जो  कि  युवक  कल्याण

 कार्यों में  खां  हुये  हैं  ।
 म  समझता हूं  कि  उन्हें  समुचित  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई  उन्होंने  जो

 mins  प्रस्तुत  किय  हैं  वे  पूर्णतया  ठीक  नहीं  है  ।  समस्त प्रति  कल्याण  कार्यक्रम पर  हमने  ४८८

 लाख  रुपय  के  लगभग व्यय  करनें  की  व्यवस्था  की  है  |  हमारे  विशाल  देश  के  लिये  यह  रकम  काफी

 न  हो  परन्तु  हमारे  की  वृद्धि होते  ही  हम  इस  कार्य  के  लिये  प्रतीक  से  ग्रसित  खर्च  करेंगे  ।  इन

 का  यह  कहना  भी  गलत  है  कि  हमने  कुछ  संस्था  से  मतभेद  किया  है  ।  उन्होंने  भारत  सेवक  समाज
 का

 नाम  लिया है
 ।

 क्योंकि  भारत  सेवक  समाज  शिविर  इत्यादि  आयोजित  करता है  इसलिये  उन्हें

 सहायता  दी  जाती है  ।  इस  काय  के  लिये  कालिजों  ale  ग्रन्थ  संस्कारों  को  भी  सहायता  दी



 १२  १९५८ ३०३४  राष्ट्रीय  भारतीय  युवक  परिषद  बनाने
 के  बारे

 में  संकल्प

 का०  ला०  सीमा

 लाती है  इसलिये  इसमें  पक्षपात  की  कोई  बात  नहीं  |  इस  मामले  में  हम  कभी  भी  राजनीति

 के  पर  व्यवहार  नहीं  करते  ।

 इस  दिशा  में  ये  कुछ  एक  प्रयत्न  हैं  जो  कि  मंत्रालय ने  किये  हैं  ।  यह  मैं  स्वीकार करता  हूं  कि  इन

 कार्यों  के  विस्तार  की  पूरी  क (जाइद  है
 ।  मेरा  निवेदन  है  कि  जिस  केन्द्रीय  संस्था  का  सुझाव  माननीय

 सदस्य  ने  दिया  है  उससे  काम  नहीं  चलेगा  |  मेरे  माननीय  मित्र ने  की  निश्चित कौर  समुचित

 परिभाषा  भी  नहीं  की  ।  परन्तु  मुझे  तराशा  है  कि  इसमें  छात्र  गैर  छात्र  दोनों  सम्मिलित
 किये

 जायेंगे  ।  छात्रों  के  लिये  तो  यह  दिन  बहुत  महत्वपूर्ण  होगा  जब  कि  देश  के  राजनो  तिक  दल  यह  निश्चय

 करेंग  कि  वे  दिक्षा  संस्थाओं  में  हस्तक्षेप  नहीं  करेंगे  ।  इस  दिशा में  पथ  प्रदर्शन का  काम  यहां  के

 अध्यापकों  प्रौढ़  प्राध्यापकों पर  छोड़  दिया  जाना  चाहिये  ।  छात्रों  को  राजनीति  से  दूर  रहना

 इसका  यह  तात्पयं  नहीं  कि  वे  राजनीति  का  शभ्रध्ययन  न  करें  ।  उन्हें  प्रिये  राजनीतिक विचार  भी

 बनाने  चाहियें  ।
 परन्तु  उनको  राजनीति  में  उनसे  अनुचित  लाभ  उठाकर  उनकी  दिक्षा  दीक्षा

 को  बहुत  हानि  हुई  राजनीतिक  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  छात्रों  को  साधन  नहीं  बनाना  चाहिये  ।

 इस  लिये  में  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  अपनी  बातों  पर  विचार  करें
 ।

 गर  छात्रों के  लिये  विभिन्न  राजनीतिक  विचार  धाराओं  ate  दलों  की  संस्था  उचित  नहीं  होगी ।

 इसलिये  मने
 जो  कुछ  संक्षेप  में  कहा  है  उसको  दृष्टि  में  रखते  हुये  माननीय  सदस्य  सारी  समस्या

 पर

 दोबारा  सोचेंगे  और  मे  करता  हूं  कि  वह  इस  संकल्प  पर  नहीं  करेंगे  ।

 fat  पाणिग्रहण  )
 :

 मुझे  माननीय  मंत्री  जी  का  भाषण  सुन  कर  हर्ष  तथापि  मेरे

 कथन  का  तात्पयं यह  था  कि  ६००  करोड़  रुपये  के  बजट  से  केवल  ५  करोड़  रुपये  देश  के  युवकों  के  कल्याण

 के  लिये  रखे  गये  जब  कि  प्र  वक  देश  की  जनसंख्या  का  एक  तिहाई  भाग  हैं  |

 माननीय  मंत्री  जी  ने  यह  भी  कहा  है  कि  विभन्न  संस्थाओं  को  अनुदान देने  में  पक्षपात  नहीं  किया

 जाता  मं  चाहता हूं  कि  वे  अपने  वचन  पर  कायम  रहें  ।  पिछले  at  भारत  सेवक  समाज  को

 शिविर  इत्यादि  का  प्रायोजन करने  के  लिये  २०  लाख  रुपये  दिये  यये  ।  में  चाहता हूं  कि  इस  हिसाब

 की  उपयुक्त  रूप  से  लेखा  परीक्षा  की  जाय  ।

 जहां  तक  विभिन्न युवक  प्रस्थान  से  विभेद  करने  का  प्रशन  है  स्वयं  प्रधान  मंत्री  ने  राज्य  सभा  में

 कहा  कि  इस  सम्बन्ध  मे  विभेद  की  नीति  नहीं  बरती  जाती  है  लेकिन  लोकतंत्री  युवकों  के  विश्व  संघ

 का  सम्मेलन  करने  की  अनुमति  यहां  इस  कारण  न  दी  गई  कि  वे  एक  विद्वेष  आदर्श  के  समर्थक  हैं
 ।  दस

 बात
 से  स्पष्ट  है  कि  इन  बातों  में  विभेद  किया  जाता  है  ।

 में  माननीय  मंत्री  से  यह  निवेदन  करूंगा  कि  वे  युवक  कल्याण  कार्य  में  श्रमिक  दिलचस्पी
 लें

 ।

 जिससे  युवकों
 की

 जो  बहुत  कठिन  हैं  ,  उनका  सामना  किया जा  सके  |  दम अपन  संकल्प

 पर  आग्रह नहीं  करता  हुं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 संकल्प  पर  श्री  प्रभात  कार  तथा  श्री  तंगामणि  द्वारा  तीन  संशोधन  प्रस्तुत

 किये गये  हूँ  ।

 fat  तंगामणि
 )

 :
 मे  किसी  संशोधन  पर  आग्रह  नहीं  करता  ।

 संशोधन  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिये  गये  ॥

 eo संकल्प  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिया  गया ।

 मूल  झंप्रेज़ी  में



 १२  १९५८  रे०  ने

 कछ  न्यायाधिकरण ों को  उच्च च्चन्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय

 के  क्षेत्राधिकार  से  हटाने  के  बारे  में  संकल्प NOT

 fat  नारायणन  सेना  में  प्रस्ताव करता  हैं  कि

 इस  सभा  की  यह  राय  है  कि  संविधान  में  संशोधन  के  लिये  उचित  कार्यवाही  की  जाय

 जिससे  औद्योगिक विवाद  LEY  (  geo Hr aaa का  अघिनियम  १४)  के  अंतर्गत

 गठित  न्यायाधिकरण ों धौर  न्यायालयों  से  उच्चतम  न्यायालय  श्र

 न्यायालयों  का  क्षेत्राधिकार हटा  दिया  जाय ग

 इस  संकल्प को  प्रस्तुत  करने से  मेरा  उद्देश्य यह  है  कि  औद्योगिक  न्यायाधिकरण ों  कौर  जांच

 न्यायालयों  के  निर्णयों  के  सम्बन्ध  में  उच्चतम  न्यायालय  उच्च  न्यायालय  हस्तक्षेप न

 सक  |

 ठाकुर  वास  भार्गव  पीठासीन

 तथापि  संविधान के  अनुच्छेद  २२६  प्रौढ़  १३६  के  पर  उच्चतम  न्यायालय  व  उच्च

 न्यायालयों  ने  जो  वैसा  अपनाया  वह  उनके  नियों  से  प्रभावित  लोगों  के  लिये  भ्र संतोषजनक  था  ॥

 संविधान सभा  में  भी  तुच्छ  २२६  १३६  पर  चर्चा  के  दौरान  यह  स्पष्ट  किया  गया

 था  कि  इन  श्रनच्छेंदों  के  अधीन  श्रादेश  था  निदेश  इत्यादि  देने  की  शक्तियां  उन्हें  भ्रपवादस्वरूप ही  दी

 जा  रही  जिससे  वे  संविधान  के  अधीन  मूलभूत  अधिकारों  को  लाग  कर  सकें  ।  लेकिन  शरन  छेद

 १३६  की  शब्दावली  इस  प्रकार  थी  कि  उच्चतम  न्यायालय  को  श्रम  न्यायाधिकरण ों  के  कार्यों  पर  भी

 विद्वेष  नियंत्रण  रखने  का  भ्र धि कार  प्राप्त  हो  गया

 हमारे  देश  में  प्रौद्योगिक  विधि  का  इतिहास  बहुत  पुराना  है  |  १९२६ में  कामिक  संघ  अघिनियम

 पारित  gat  ।  REV  में  औद्योगिक  विवाद  भ्र घि नियम  पारित  gar  शर  विभिन्न
 न्यायाधिकरण ों

 की  स्थापना हुई  ।
 लेकिन तब  नियोजकों  की  कौर  से  यह  मांग  की  गई  कि  इन  न्यायाधिकरण ों

 का  निर्णय  अन्तिम  नहीं  माना  जाना  चाहिये  अपितु  atte  करने  की  व्यवस्था  भी  होनी  चाहिये  ।

 लिये  rey  में  औद्योगिक विवाद  न्यायाधिकरण  )  अधिनियम  ReXo  पारित  किया  गय

 ar  अपीलीय  न्यायाधिकरण  की  स्थापना  हुई  ।  तथापि  यह  अनुभव  gat  कि  sad

 अपीलीय  न्यायाधिकरण ों  की  स्थापना  से  श्रम  संबंधी  मामले  सुलझने  के  स्थान  में
 उलझने

 लगे  प्रौढ़

 ite  के  स्थान  में  व्यवस्था  पदा  हुई
 |

 इसलिये  ce G  में  उक्त  अधिनियम  में  संशोधन  कर  दिया  गया

 शौर  अपीलीय  न्यायाधिकरण ों को  समाप्त  कर  दिया  गया  ॥

 उक्त  अपीलीय  न्यायाधिकरण ों के  रहते  हुये  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपवादस्वरूप  मामलों  में

 भी  हस्तक्षेप नहीं  किया  ।  लेकिन  १९५७  के  |  से  उच्चतम  न्यायालयों  में  सैकड़ों  अपीलें  ष्

 लगीं
 ।  इसके  अनुच्छेद  २२६  के  श  उच्च  न्यायालय भी  न्यायाधिकरण ों  के  निर्णय

 _
 के

 विरुद्ध  अपीलें  स्वीकार  करने  लगे
 ।

 इतना  ही  नहीं
 वे  इस  प्रदान  पर  भी

 विचार  करने
 लगे  कि  यह

 नव

 मूल  ais में



 RoR  न्वायाधिकरणों  को  १२  teas कुछ

 उच्चन्यायालयों

 तम  न्यायालय के  क्षेत्राधिकार

 से  हटाने के  बारे  में  संकल्प

 ना  रसायन  कुट्टी

 मामला  प्रौद्योगिक  मामला  है  या  नहीं  इस  प्रकार  वे  तत्संबंधी  लेख  अ्रावेदन  स्वीकार  करने  लगे  ।

 एक  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दे  दिया  था  कि  उत्प्रेषण  लेख  जारी  नहीं  किया  जा

 सकता  है  क्योंकि  प्रथम  क्षेत्राधिकार  न्यायाधिकरण  का  है  कौर  जब  तक  न्यायाधिकरण  अपने  अधिकार

 का  प्रयोग  नहीं  करता  है  हमें  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिये  ।  तथापि  देश  के  उच्च  उच्चतम

 न्यायालय  के  निर्णय  की  श्री  हेलना  कर  रहे  हैं  ।  वे  किग्स  बेंच  के  नीतियों  का  Arare  ले  कर  कहते हैं  कि

 श्रतिशोष  area  दिया  जा  सकता  है  |

 तथापि  विधि  की  उक्त  जटिलता  का  परिणाम  यह  होगा  कि  ae  मामला  २  या  तीन  वर्षों

 उच्च  न्यायालय के  सम्मुख  पड़ा  रहेगा  ।  जिसके  फलस्वरूप  विधि  अथवा  संविधान में  उचित

 व्यवस्था  होते  हुए  भी श्रमिकों  की  हार  होगी  ate  उन्हें  न्याय  नहीं  मिलेगा

 जब  हमने  2eue A Arathi में  प्रौद्योगिक  विवाद  अधिनियम  पारित  किया  था  तो  सभा के

 सभी पक्षों का  यही  मत था  कि  औद्योगिक  मामलों का  शीघ्र  निपटारा हो  जिससे  शोषित  पक्ष  को

 न्याय  प्राप्त  हो  सके  तथापि  हमारे  सारे  इरादों पर  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  निर्णय

 से  तुषारापात  हो  जाता है  ।  परिणाम  यह  होता है  कि  विलम्बित  विवादों  की  संख्या  में  वृद्धि

 होती  जा  रही  है  ।

 में  इस  सम्बन्ध में  सभा  कोयला  न्यायाधिकरण के  निर्णय  के  सम्बन्ध  में  बताना

 चाहता  ह  ।  चार  वर्ष  के  बाद  न्यायाधिकरण ने  ag  निणंय  किया  कि  मजूरी में  दो  खाने

 बृद्धि  होनी  चाहिये  |  सरकार  की  दृष्टि  में  भी  यह  fra  न्यायसंगत  था  तथापि  नियोजकों
 ने  तुरन्त  उच्चतम  न्यायालय  में  श्रपील  परिणाम  we  gat  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने

 कार्यवाही  रोको  area  दे  दिया  ।  wa  श्रमिकों  के  पास  सिवा  हड़ताल  करने  के  कोई  चारा  नहीं

 रह  गया  परिणाम  यह  हुमा कि  श्रम  मंत्री को  हस्तक्षेप  करना  पड़ा  कौर  तब  कहीं  जा  कर
 समझौता  हुमा ।

 एक  विचित्र  बात  यह  है  कि  जिन  मामलों  में  नियोजकों  को  कार्यवाही  रोको  area  मिला
 उन  में  से  अधिकांश  मुकदमों में  नियोजकों के  पक्ष  से  महा  अधिवक्ता ने  पैरवी की

 कौर  उन्हें  कायवाही  रोको  sea  दिलाया  है  ।  wet  ही  महाश्रघिववता  को  निजी  वकालत  करने

 का  भ्र धि कार  तथापि  उन्हें  कम  से  कम  ऐसे  मुकदमों  को  नहीं  लेना  चाहिये जो  जमता  या
 सरकार

 के  हित  के  प्रतिकूल हों  ।  प्रौद्योगिक  न्यायाधिकरण ों  में  जो  मुकदमें  जाते  हैं  उनमें  सरकार

 का  fea  सन्निहित  रहता  है  उन्हें  एसे  मुकदमों  में  गैर-सरकारी  पक्ष  की  आरके  पैरवी  नहीं  करनी

 चाहिये ।

 हम  समाजवादी  ढांच ेके  समाज  की  स्थापना  करना  चाहते  |  |  लेकिन  एसे  समाज

 की  स्थापन  केवल  सभा  में  कानून  पारित  कर  नहीं  हो  सकती  है  ।  इसके  लिये  हमें उन  साधनों

 को
 सुपुष्ट  करना

 होगा  जो  सामाजिक  दृष्टिकोण बदल  सकते  हैं  ।  वे  साधन  न्यायपालिका

 संस्थायें  लेकिन  हमारे  देश के  न्यायालय  कभी  तक  प्रतिक्रियावादी  रवैया  भ्र पना रहे  हैं
 कौर  हमारी  प्रगति में  बाधक  बन  रहे  हें  ।  हमारे  देश  में  सर्वोच्य  न्यायालयों  कौर
 न्यायालयों  के  कायेस

 से  देवा  में  प्रौद्योगिक  श्रांति  कौर  संतोष  की  भावना  फैल  रही



 १२  yeas  ३०३७ कुछ  ॒  न्यायाधिकरण ों  को

 उच्चत्यायालयों  कौर

 तम  न्यायालय के

 कार  से  हटाने  के  बारे  में
 सकल्प

 कार्मिक  संघों  में  हमारा  जो  अनुभव  है  उसके  प्राकार  पर  हम  यह  कह  सकते  हैं  कि इस

 विचित्र  क्षेत्राधिकार  के  फलस्वरूप  श्रमिक  वर्गों  के  लिये  न्याय  प्राप्त  करना  असंभव  हो  गया  है  |

 इसलिये  कम  से  कम  प्रौद्योगिक  न्यायाधिकरण ों  के  निर्णयों  पर  से  उच्च न्यायालय  कौर  उच्चतम

 न्यायालय  का  क्षेत्राधिकार  हटा  लेना  चाहिये  are  इस  अभिप्राय  के  लिये  संविधान  में  संशोधन

 किया  जाय  |

 अरब  में  उन  परिणामों  को  लेता  हूं  जो  इसके  फलस्वरूप  होंग
 |  arr  भी  ऐसे

 बहुत से  न्यायाधिकरण  हें  जिनके  निर्णय  की कपिल  नहीं  हो  सकती  १९५०  तक  औद्योगिक

 न्यायाधिकरण ों  के  निर्णयों  की  भी  शेरगिल  नहीं  हो  सकती  थी  ।  तथापि  उच्चतम  न्यायालय  के

 बनने  के  पिता  से  वहां  के  निर्णयों  के  फलस्वरूप  श्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  प्र राज कता  फैल  गई  है  ।

 cararfnes wait  में  वे  ही  व्यक्ति  नियुक्त  किये  जाते  थे  जो  किसी  उच्चन्यायालय  के

 न्यायाधीश  बनने  की  क्षमता  रखते  हों  या  वहां  के  निवृत्ति  प्राप्त  न्यायाधीश हों  ।  वे  केवल  ऐसे  मामलों

 को  लेते हें  जिन्हें  एक  वर्ष  से  कम  समय  हुमा  हो  कौर  उनके  निर्णय १  वह  तक  लागू  होते हैं  ,  जिससे

 कम से  कम  एक  वर्ष  तक  उस  विद्वेष  प्रश्न के  सम्बन्ध  में  शांति रहे  तथापि  उच्चतम  न्यायालय

 के  निर्णय  से  औद्योगिक  शांति  के  स्थन  में  श्रांति फैल  रही  है  ।  इसलिये  में  सरकार  से  निवेदन

 करता  हूं  कि  समाजवादी  ढांचे  समाज  निर्मित  करने
 alt  देश  में  प्रौद्योगिक  शांति  कायम

 रखने  के  लिय  ही  नहीं  अ्रपितु देश  में  हड़तालों  की  संख्या कम  करने  ak  औद्योगिक  प्रगति के

 हित  में  संविधान के  दोनों  अनुच्छेदों  तथा  २२६  शर  १३६  का  संशोधन  कर  दिया
 जाय  जिससे

 श्रम  न्यायाधिकरण ों  के  द्वारा  किये  गये  निर्णयों  में  हस्तक्षेप न  कर  सक े।

 सभापति  महोदय
 :

 संकल्प  प्रस्तुत  हुआ  ।

 सभा  में  गणपूर्ति  नहीं है  । fat  बाला  साहेब  पाटिल  :

 सभापति  महोदय :  घंटी  बजाई  जाती  है--अब  गणपति  हो  गई  है  ।

 fat  प्रभात  कार  :  सभापति  में  इस  संकल्प  का  समान  करता

 में  समझता  हूं  राज  हमें  इस  बात  पर  विचार  करने  की  आवश्यकता पड़  गई  है
 कि  क्या

 संविधान  का  अनुच्छेद  १३६  प्रौद्योगिक  विवाद  ग्र धि नियम के  मार्ग में  बाघा  नहीं  उत्पन्न
 कर  रहा

 क्या  इससे  औद्योगिक  विवाद  अघिनियम के  पीछे  सन्निहित  उद्देश्यों  को  प्रा  करना  कठिन

 नहीं  हो  गया  है
 ?  मेरा  यह  निवेदन है  कि  भ्रनुच्छेद  १३६  का  जिस

 प्रकार
 से

 निर्वचन  किया  जा

 रहा  है  उसमें  श्रमिकों  की  श्रावश्यकताशं  ae  का  कोई  ध्यान  नहीं  रखा  जा  रहा

 इस  अनुच्छेद  का
 निवेदन  करने

 वाले  न्यायालय
 न्यायाधिकरण ों

 के  निर्णयों  को  लाਂ  के

 सिद्धांतों  की  कसौटी  से  परखते  हूँ  जो  कि  किसी  भी  दशा  में  औद्योगिक  विवादों  का  निपटारा

 _  करने
 के  लिये  ठीक  नहीं  माने  जा  सकते हैं  ।

 मल  अंग्रेजी  में

 196(A)



 दे०३५८  कुछ  न्यायाधिकरण ों  को  १२  gays

 उच्चन्यायालयों झर

 तम  न्यायालय  के

 कार  से  हटाने  के  बारे  में

 सकल्प

 प्रभात

 उच्चतम  न्यायालय  का  औद्योगिक  न्यायाधिकरण ों  पर  कोई  क्षेत्राधिकार  होना  चाहिये

 नहीं  इस  सम्बन्ध  FAT  १९४० में  सबसे  पहला  वाद  उच्चतम  न्यायालय के  समक्ष  प्रस्तुत

 gall  उस  समय  ४५  मे ंसे  २  माननीय  न्यायाधीशों ने  यह  राय  प्रकट  की  थी  कि  प्रौद्योगिक न्याय

 घि करणों  पर  उच्चतम  न्यायालय का  कोई  क्षेत्राधिकार  नहीं  होना  चाहिये  क्योंकि  वे  सामान्य

 न्यायालय  की  भांति  न्यायालय  नहीं  दोष  तीन  न्यायाधीशों  ने  भी  यह  कहा  था  कि  उच्चतम

 न्यायालय  का  क्षेत्राधिकार  केवल  विषयक  प्रश्नों  तक  सीमित  रहना  चाहिये  ।  किन्तु  art

 उच्च न्यायालय  व  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधिकरण ों  की  तथ्य  विषयक  उप पत्तियों  के  बारे  में

 भी  हस्तक्षेप कर  रहे हें  ।

 एसी  स्थिति में  हमारे  सामने  यह  रन  उत्पन्न  होता है  कि  क्या  इससे  प्रौद्योगिक  विवाद

 औद्योगिक अ्रधिनियम  के  उद्देश्यों  की  कार्यान्वित  में  कठिनाइयां  नहीं  उत्पन्न  हो  रही  हैं  ।

 विवादों  को  परस्पर  बातचीत  दारा या  किसी  मध्यस्थ  द्वारा  या  न्यायाधिकरण  के  निर्णय  द्वारा

 शीघ्रता  से  हल  किया  जा  सकता  है  इन  सब  विधियों  के  मल  में  यह  भावना  निहित है

 fe  औद्योगिक  विवादों  का  शीघ्रता  से  फैसला  हो  सके  ताकि  देश  के  उत्पादन  पर  उनका

 कोई  बुरा  प्रभाव  पड़  न  सके ।  किन्तु  लाਂ  की प्राचीन  परिपाटी  के  अनुसार न्याय  में

 लग  जाते  राज  भी  हमारे  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  कई  ऐसे  मामले  पढ़े  हुए  हैं  जो

 पिछले  दस  वर्षों से  या  इससे भी  अधिक  अवधि  से  चल  रहे हैं  ak  जिन  का  राज तक  कोई

 फैसला  नहीं  हुमा है  |  इस  प्रकार  उच्चतम  न्यायालय  को  औद्योगिक  अधिकरणों पर  क्षेत्रा

 शिकार  दे  देने  से  इस  प्रीमियम  की  से  फैसला  करने  की  भावना  ही  नष्ट  हो  जाती है  ।

 इसका  सारा  उद्देश्य  विफल  हो  जाता  है  ।  इससे  देश  के  उत्पादन  पर  तथा  सम्बन्धों

 पर  बड़ा  बुरा  प्रभाव पड़  रहा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  व

 मजदूरों  की  हालत  सुधारने  में  प्र साधारण  विलम्ब  हो  रहा

 इस  संकल्प  में  इस  बात  पर  बल  दिया  गया  है  कि  औद्योगिक  विवादों  को  सामान्य  झगड़ों

 की  भांति  नहीं  माना  जाना  ae  न  ही  ऐसे  झगड़ों  का  निपटारा  करने  वाली  कार्यवाही

 को  समान्य  मुकदमेबाजी  की  भाति  समझा  जाना  चाहिये  ।  में  समझता  हं  यह  विचार  बिलकुल

 सही है  कौर  सारी  सभा  इस  विचार  से  सहमत  होगी  |

 हम  सब  उच्चतम  न्यायालय  का  झा दर  करते  gi  किन्तु  में  समझता  चूंकि  जब  संसद

 यह  निश्चय करती है करती  है  देश  में  मज़दूरों  के  साथ  व्यवहार  होना  चाहिये  तथा  श्रमिकों
 ध  मालिकों  के  बीच  कैसे  सम्बन्ध होने  चाहियें  तब  उच्चतम

 न्यायालय  को  नैसर्गिक
 न्याय के

 सिद्धांत  पर  ऐसे  निश्चयों  के  विरुद्ध  कोई  निर्णय  देने  का  अधिकार नहीं  होना  चाहियें  |  इस

 लिये  हमें  उच्चतम  न्यायालय  के  ऐसे  श्रधघिकार  को  समाप्त  करने  के  लिये  कोई  न  कोई

 कदम  उठाना  चाहिये  जिससे  कि  वह  संसद  के  निश्चयों  के  विरुद्ध  निर्णय  न  दे  सके  म

 बाधा  करता  हूं  सरकार  इस  संकल्प  पर  इसी  दृष्टिकोण  से  विचार  करेगी  |

 डा०  मेल कोटे  (  :  देश के
 श्रमिक  a  में  समान्य  रूप से  यह

 भावना
 ना  फली  हुई  है

 कि
 उनके  साथ  उनकी  over  के  अनुकूल  व्यवहार  नहीं  हो  रहा

 मूल  अंग्रेजी  में
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 उच्च न्यायालयों उच्च

 तम  न्यायालय के  क्षेत्राधिकार

 से  हटाने  के  बारे  में  संकल्प

 उनमें  सामान्य  रूप  से  यह  धारणा  फैली हुई  है  कि  उनके  साथ  ठीक  न्याय  नहीं  किया  रहा

 है  स  भावना को  देखते  हुए  में  समझता हूं  कि  यह  संकल्प  बिल्कुल
 उचित  st  किन्तु

 में इस  संकल्प  में  सुझायी  गयी  प्रक्रिया  को  उचित  नहीं  समझता हूं  |  हम  किसी  एक  वग

 के  दृष्टिकोण  से  देखने  पर  भले  ही  यह  कह  दें  कि  हमें  उच्चतम  न्यायालय के  अधिकार  को
 कम  करना  मगर  में  समझता  हूं  कि  इस  क्षेत्राधिकार  का  श्रमिकों  तथा  मालिकों  दोनों  को

 लाभ  पहुंचा  क्योंकि  दोनों  में से  कोई भी  वर्ग  झपना  मामला  उच्च न्यायालय  में  ले  जा

 सकता  है  ।

 हमें  जो  शिकायत  हो  सकती है  वह  यह  कि  उच्चतम  न्यायालय  में  किसी  विवाद  की

 सुनवाई  व  निर्णय  में  बहुत  देर  लग  जाती है  ।  इस  देरी  को  किसी न  किसी  तरह  से  कम

 feat जाना  चाहियें  |  क्योंकि  विलम्ब  में  दिया  गया  न्याय  कोई  न्याय
 _

 कदाचित  इस  संकल्प  में  भी  इसी  भावना से  यह  कहा  गया  हैं  कि  उच्चतम  न्यायालय में  भ्रमित

 करने की  कोई  नहीं  होनी  चाहिये |

 हमारे  मत  में  भ्र पने  देश  की  न्यायपालिका व  देश  के  उच्चतम  न्यायालय  के  लिये  बड़ा

 बरादर  हम  केवल  इतना  चाहते  हं  कि  सरकार  तथा  न्यायपालिका के  शअ्रधिकारी  aaa

 में  बैठ  कर  कोई  ऐसी  प्रणाली  निकालें  जिससे  कि  ऑद्योगिक  विवादों के  निपटारे  में  अधिक

 विलम्ब न  हो  ।  यदि  यह  हो  जाये  तो  मुझे  पूर्ण  विश्वास है  कि  इस  से  देश  के  मज़दूरों  को पुरा

 सन्तोष  हो  जायेंगी  ।

 श्री  to  to  घोष  :  मै  इस  विधेयक का  विरोध  करता  हूं
 ।  मगर  इस

 का  यह  तात्पर्य नहीं  कि  मे  को  बरच्छा  समझता  हूं  ।  जहां  तक  इस  बात  का  संबंध  हैं  कि  औद्योगिक

 विवादों का  शीघ्रता  से  निबटारा  होना  चाहिये  ।  में  समझता हूं  देश  का  प्रत्येक  व्यक्ति  यही

 चाहता  हूँ  ।  परन्तु  यह  स  कल्प  उस  से  भाग  बढ़  कर  यह  कहता है  कि  प्रौद्योगिक  न्यायाधिकरण ों  पर

 उच्चतम  न्यायालय  कोई  क्षेत्राधिकार  नहीं  होना  चाहिये ।  इसलिये  मैं  इस  संकल्प

 का  विरोध करता  हूं  ।

 हमारे  न्यायालय  बारम्बार  इस  बात  को  स्वीकार  कर  चुर्क  हैं  कि  ये  न्यायाधिकरण  सामान्य

 यायालय की  भारती  न्यायालय नहीं  |  मगर  उन  का  साथ  ही  यह  भी  कहना  है  कि  जहां  तक  ये

 न्यायाधिकरण विधि  के  सिद्धान्तों  के  अ्रनूसार  न्यायनिर्णयन करते  हैं  तथा  देश  की  विभिन्न विधियों

 को  लागू  करते  हैं  ये  उच्चतम  न्यायालय क  क्षेत्राधिकार के  न्रन्तगत  जाते  हैँ  क्योंकि  देश  में  प्रत्येक

 विधि  का  निवेदन करने  का  म्रंतिम  अधिकार  उच्चतम  न्यायालय  का  ही  है  ।  जहां  कहीं  भी

 शिक  सिद्धान्तों का  उल्लंघन  विधि के  उपबन्धों का  उल्लंघन  विधियों का  गलत  निर्वचन

 होगा  वहां  पर  उच्च  न्यायालयों का  क्षेत्राधिकार  भ्रनिवायं है  ।  मैं  समझता हूं  कि  न्यायालय

 तक  मामला  ले  जाने  का  अधिकार
 '

 हमारे  प्रजातंत्र की  सब  से  सुदृढ़  प्रत्याभूति  हमें  इस  अधिकार

 को  कभी  नहीं  समाप्त  करना  चाहिये  ।
 ऐसा  करना  मताधिकारों  का  खंडन  करना  होगा

 ।
 हम  लोगों

 a  er  a  oD.

 मल  अंग्रेज़ी  में
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 तम  न्यायालय के

 कार  से  हटाने  के  बारे  में

 संकल्प

 न०  रं०

 को  हरग़िज़  यह  नहीं  कह  सकते  कि  क्योंकि  न्यायालयों  में  न्याय  प्राप्त  करने  में  देरी  लग  जाती  है

 लिये  हम  a  मामले  को  न्यायालय  में  ले  जाने  का  धक  ही  समाप्त  कर  देते  यह  ठीक  ऐसा

 ही  होगा  जैसे  sere  किसी  का  सिर  as  करे  तो  वह  as  का  उपचार  न  करके  सिर  को  काटने  को  तैयार

 हो  जाय े।  भारत  के  किसी  भी  नागरिक  को  हम  उच्चतम  न्यायालय  से  परिमाण  पाने  से  वंचित

 नहीं कर  सकते  ।  हम  देरी  के  बहाने  से  उच्चतम  न्यायालय  क  अधीक्षण  का  अधिकार  नहीं  ले  सकते

 हम  ऐसा  करेंगे तो  यह  देश के  लिये  बड़ा  खतरनाक  सिद्ध  होगा  |

 श्री  तंगासणि  :  श्रीमान  ,  मैं  इस  संकल्प  का  समर्थन  करता  इस  संकल्प

 का
 यह  उद्देश्य  नहीं  है  कि  कुछ  विधियों  से  उच्चतम  न्यायालय  का  क्षेत्राधिकार  हटा  लिया जाये

 इस  संकल्प  का  केवल  यही  ह  कि  केवल  औद्योगिक  विवादों  में  कुछ  अधिकार  कम

 कर  दिये जाय  ।

 औद्योगिक  विवादों  के  निपटारे  का  सब  से  उत्तम  ढंग  यह  है  कि  उन्हें  परस्पर  बातचीत

 द्वारा  तय  किया  जाये  ।  इस  के  लिये  दोनों  पक्षों  को  सामूहिक  बातचीत का  अधिकार  दिया  गया  है

 सीमा  ठीक  बातचीत द्वारा  जो  बातचीत  तय  होती है  वह  विधि की  सामान्य ही  मान्य  होती  हैं  ।  जब

 कोई  बात  इस  तरह  से  नहीं  तय  हो  सकती  है  तब  उसे  न्याय  निर्णय  के  लिये  प्रौद्योगिक

 करणों  कपूर  दिया  जाता  है  |  किन्तु किसी  मामले  को  न्यायाधिकरण  तक  लाने  से  पहले

 दोनों  पक्षों को  काफ़ी  लम्बी  चौड़ी  कार्यवाही  करनी  पड़ती  है  जब  इस  कार्यवाही  के  बाद  सरकार

 भली  भांति  संतुष्ट हो  जाती  हैँ  कि  यह  मामला  न्यायाधिकरण  के  age  किये  जाने  के  योग्य  है  तभी  उसे
 न्यायाधिकरण को  सौंपा  जाता है  ।  इस  लिये  हम  ऐ  से  मामलों  को  सामान्य  विधि  वादों  से  उपमा  नहीं

 दे  सकत े।

 औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  पारित  करने  में  हमारा  यही  aaa  था  कि  जिन  मामलों को

 सामूहिक  बातचीत  द्वारा  न  तय  किया  जा  सकता हो  उनको  न्यायालयों में  ले  जाने  की  बजाये

 विशेष  न्यायाधिकरण ों  के  सम्मुख पेश  किया  जाये  ताकि  वहां  पर  झगड़े  का  शीघ्रता  से  फैसला

 किया
 जा  सके

 ।  परन्तु यदि  न्यायाधिकरण के  फैसलों को  फिर  से  न्यायालयों  में  चुनौती दी  जाने
 लगी तो  फिर  यह  अघिनियम बनाने  का  कोई  उद्देश्य  नहीं रह  जाता

 पिछले  कुछ  वर्षों  में  हमारे  उच्च  न्यायालयों  को  विभिन्न  श्रम  विधियों का  निवेदन  करने का

 अवसर  मिला  हैं
 ।

 श्रम  विधियां  हमारे  न्यायालयों के  लिये  बालकल  नये  प्रकार  की  विधियां  हैं  ।

 हमारे  न्यायालयों  को  कोई  निर्देश  नहीं  दिये  गये  हैं  इनका  निर्वचन  कैसे  करना  है  ।  एक  ही
 न्यायालय के  दो  बैंच  एक  ही  जैसे  दो  मामलों  में  भिन्न  भिन्न  निर्णय  दे  रहे  ऐसी  दशा  में  इस  क्षेत्र
 म

 बड़ी
 अनिश्चित  झरा गई  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  प्रौद्योगिक  मामलों  की  सुनवाई  करने  वाले

 औद्योगिक  बैंच
 श्रौद्योगिक  मामलों  में  विशेष  agar  रखने  वाले  व्यक्ति  होने  चाहियें तभी  इन  विधियों

 का
 ठीक  पालन  हो  सकता  है

 ।

 नन

 मिल  wast  में
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 उच्च न्यायालयों श्र

 तम  न्यायालय के

 कार  से  हटाने  के  बारे  में

 सकल्प

 एक  बात  है  हमारे  न्यायालय  fora  देते  समय  नीति  निदेशक  सिद्धान्तों  व  सामाजिक

 न्याय  के  सिद्धान्तो ंके  अनुसार  निर्णय  देने  का  प्रयास  करते  है  ।  अब  यह  सामाजिक
 न्याय  क्या  है  ?

 इसकी  धारणा  बड़ी  गतिशील  हैँ  ।  यह  धारणा  प्रति  ag  बदलती  रहती है  ।  न्यायालय अपने  नियों

 को  इतना  समयानुकूल  नहीं  बना  सकते  कि  बदलते  हुए  समाज  के  साथ  हर  ag  निर्णयों को  नहीं
 बदल  सकते  |  इसलिये  यह  आवश्यक है  कि  औद्योगिक  विवादों  जैसी  गतिशील  समस्याओं  का  इन

 न्यायालयों  के  बाहर  ही  रखा  जाय े।

 जुलाई  १९५७  में  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  १४वें  सम्मेलन  में  भी  श्रमिकों  तथा

 मजदूरों के  बीच  यह  फैसला  हुजरा  था  कि  कोई  भी  पक्ष  अपने  मामले  को  उच्चतम  न्यायालय  में  नहीं

 ले  जायेगा  ।  उस  समय  एक  aaa संहिता  तैयार की  गई  थी  जिसमें यह  माना  गया  था  कि  जो

 भी  पक्ष  मामले  को  उच्चतम  न्यायालय  में  ले  जायेगा वह  अनुशासन  भंग  करने  का  दोषी

 होगा  ।  इस  लिये  यह  कहने  से  कि  हम  उच्चतम  न्यायालय  के  बाहर  ही  मामले  का  फैसला  करना

 चाहते उच्चतम  न्यायालय  पर  कोई  लांछन  नहीं  भ्राता  ।

 उच्चतम  न्यायालय  में  न्यायालय  किसी  भी  समय  मामले  की  सुनवाई  बन्द  कर  सकता  है  श्र

 इस  तरह  उसके  फैसले  में  असाधारण  देरी  हो  सकती  है  जब  कि  इसके  विरुद्ध  धारा  १४  के  अ्रन्तगंत

 कोई  भी  न्यायाधिकरण  मामले  की  सुनवाई  तब  तक  नहीं  बंद  कर  सकता  जब  तक  किं  वह  यह

 आश्वासन  न  दिला  दे  कि  उस  से  पर  कोई  विपरीत  प्रभाव  नहों  पड़ेगा  ।  न्यायाधिकरण के

 मामले  की  सुनवाई  बन्द  करने  के  लिये  लिखित  कारण  बताने  पड़ते  इस  तरह  मामले  को  उच्चतम

 न्यायालय में  ले  जाना  मानों  उसमें  और  उलझनें खड़ी  करना  है  |  इसलिये  मैँ  यह  निवेदन  करना  चाहता

 हूं कि  यह  संकल्प  बिलकूल  ठीक  समय  पर  रखा  गया  है  ।  उद्योगों  में  शान्ति  व  alate  संबंधों  में

 उचित  सुधार  लाने  के  लिये  इस  विषय पर  विचार  करना  बड़ा  श्रावक  हो  गया  है

 ar  करता हूं  कि  सभा  इस  संकल्प  पर  सर्दी  रूप  से  विचार  करेगी
 |

 पश्म  उपमंत्री  आबिद
 :  में  प्रारम्भ  में  एक  बात  का  स्पष्टीकरण कर

 देना  चाहता  हूं  ।  यह  विषय  गृह  मंत्रालय  के  ग्रीन  है  ।  इसीलिये  म  पहले सभा  में  नहीं  प्राया  ।  श्री

 दातार यहां  पर  बैठे  थे  ।  वह  सम्पूर्ण सरकार  की  प्रोसेस  बैठे  थे  ।  केवल  मंत्रालय  की  भ्रांत से

 नहीं  ।  किन्तु  जब  मुझे  पता  चला  कि  कुछ  सदस्य  चाह  रहे  हैं  कि  मेरा भी  सभा  में  उपस्थित  होना
 आवश्यक  है  में  यहां  पर  अरा  गया  हूं  ।

 इस  विषय  के  बारे  में  मैं  सभा  का
 ध्यान  इस

 जोर  आक्षित  करना  चाहता  हूं  कि
 जब

 संविधान

 सभा  में  संविधान  का  प्रारूप  तैयार  किया  गया  था  उस  समय  अनुच्छेद  १३६  में

 दाब्द  नवदीं  था
 ।

 किन्तु  बाद  में  संविधान  सभा  द्वारा  विचार  होने  के  बाद  इस  में  संशोधन  कर के  यह

 दाऊद रखा  गया  है  ।  उस  सभा  की  यही  राय  थी  किं  उच्च  न्यायालयों तथा  उच्चतम  न्यायालयों का

 पर  भी  क्षेत्राधिकार  होना  चाहिये  ।

 में  कोई  वकील  नहीं  हूं
 ।  किन्तु मैं  ७  कुछ  मित्रों से  बात  कर  रहा  था  तों  उन्होंने यह  बताया

 कि  राज
 तक  ऐसी

 कोई  विधि  नहीं  बनी  है  जिस  में  उच्चतम  न्यायालय  के  क्षेत्राधिकार कों  न

 1  मल  wast  में



 Ro FQ  aq  ॒
 न्यायाधिकरण ों  को  १९  १६५८

 तम  न्यायालय के  क्षेत्राधिकार

 से  हटाने  के  बारे  में  संकल्प

 आबिद  अली

 स्वीकार  किया  गया  हो  ।  इसलिये  अब  यदि  हम  इस  सुझाव  को  मान  लेते  हैं  तो  यह  एक  भ्रपवाद  बन

 जायेगा  ।  आर  फिर  यह  भी  कहा  गया  है  कि  यदि  हम  एक  बार  इस  प्रकार  की  विधि  बना  लेंगे  तब

 हमें  शर  प्रोत्साहन मिलेगा  हम  लगातार  उच्चतम  न्यायालय  के  क्षेत्राधिकार को  कम  कर  सकते

 इसलिये  देवा  का  प्रत्येक  व्यक्ति  यही  चाहता  है  कि  उच्चतम  न्यायालय के  भ्र धि कार  सर्वोच्च

 होने  चाहियें  सनौर  उन  में  किसी  को  हस्तक्षेप  करने  का  अधिकार  नहीं  होना  चाहिये  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  यह  कहा  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  में  न्यायाधिकरण  के  नीतियों क  विरुद्ध

 भ्र पी लों  की  भरमार  लग  गई  मैँ  समझता  हू  यह  बात  गलत  है  ।  पिछले  एक  या  दो  वर्षों  में

 कछ  महत्वपूर्ण  मामलों को  छोड़  कर  उच्चतम  न्यायालय  के  पास  बहुत  कम  श्री  लें  प्राई है  ग्रोवर  हम  उनके

 धार  पर
 उसके

 क्षेत्राधिकार
 को  कम  करना  उचित  नहीं  समझते

 |

 gee H ara में  न्यायाधिकरण ों  ने  3,233  मामलों  में  निर्णय  दिये  थे  |  उन  में  से  केवल  १४७  मामलों

 में  उच्चन्यायालयों तथा  उच्चतम  न्यायालय में  अपील  की  गई  |  LENG में  ३,७४६  मामलों में  से  १२५

 मामलों  में  प्रपील  की  गई  |  इस  प्रकार  १९४५६  में  केवल
 ४  ७  प्रतिशत  मामलों  की  भ्रमित हुई  द्रोह

 १९४७ में  ३  .  ३३  प्रतिशत  मामलों  की  |

 केन्द्रीय सरकार  क  न्यायाधिकरण ों  ने  PEs  तथा  १९५७ में  २०  तथा  १७  मामलों में

 निर्णय  दिये  थे  ।  इन  में  से  Qeue ey में  केवल  तीन  के  विरुद्ध  भ्रमित  की  गई  कौर  १९५७ में  किसी

 मामल  में  कपिल  नहीं की  गई  |

 श्री  नारायणन  कुट्टी  मेनन
 :  यह  आंकड़े  गलत  हैं  ।  दिल्‍ली  से  ही  कई  मामलों  की  उच्चतम

 न्यायालय में  अपील  की  गई  है

 श्री  झ्राबिद  अली  :
 में  अपने पास  उपलब्ध  सूचना  के  भ्रनुसार बता  रहा  हूं

 ।
 मैं  नहीं  जानता

 कि  माननीय  सदस्य को  कहां से  सूचना  उपलब्ध हुई  है  ।  पिछली बार  भी  जब  मैंने  यह  ग्रां कड़े

 बताय ेथे  माननीय  सदस्य  ने  बताया  था  कि  ये  ates  गलत  हँ  |  तब  मैं  ने  इसकी  जांच  की  मगर  उस
 समय  भी  यही  नतीजा  निकला  कि  यह  ७  सही  थे  ।  म  दावे  के  साथ  कह  सकता  हूं  कि  यह

 सही  हैं  ।

 जहां तक  कर्मचारियों  द्वारा  की  जाने  वाली  अपीलों  का  संबंध  है  शायद उन  में  से  केवल एक  ही

 ata  ऐसी थी  जो  एक
 कर्मचारी  द्वारा  की

 थी  ।  शेष  मालिकों  या  कर्मचारियों  द्वारा  मिल

 कर  की
 गई  थी  ।  मगर  कर्मचारियों की  ade  बहुत  कम  थीं  ।

 श्री  व०  प०  नायर  (  विलोना :.  वे  कितने  प्रतिशत  हू ँ?

 1  को  आबिद  चली  :  शेष  मामलों के  बारे  में  क्योंकि मैं  वाद  विवाद  के  समय  यहां  नहीं  था
 ।

 इसलिये  मेरे  वरिष्ठ  साथी  उनका  उत्तर  देंगे  ।

 1  मूल  wast  में



 १२  gays  h  ो  ३०४३ कुछ  न्यायाधिकरण ों

 तम  न्यायालय के

 कार  से  हटाने  के  बारे  में

 संकल्प

 fat  बाला  साहेब  पाटिल  :  में  श्री  नारायणन्‌  कुट्टी  मेनन  के  संकल्प  का  करते  हुये  यह

 बताना  चाहता  हूं  कि  बहुत  से  मामलों  में  कोई  एक  मामला  उच्च न्यायालय तथा  उच्चतम  न्यायालय  में

 भेजा  जाता  है  उस  मामले  पर  उच्चतम  न्यायलय  जो  निर्णय  देता  है  उसके  पर  प्राय  मामलों
 पर  ,  जो  उस  मामले  के  समान  निर्णय  किया  जाता  है  ।  मेरा  यही  कहना  है  कि  हमें  न्य  मामलों

 को  भी  महत्वपूर्ण समझना  चाहिये  ।  दूसरे  उच्च न्यायालय  तथा  उच्चतम  न्यायालयों में  के

 मामलों  को  उतना  महत्व  नहीं  दिया  जाता  है  जिसके  परिणामस्वरूप  फैसला  होने  में  बहुत  देर  लग

 जाती है  ।

 इस  के  अतिरिक्त  औद्योगिक  मामला  धनिकों  तथा मजदूरों के  बीच  होता  है  ।  बेचारे  मज़दूर

 अकेले  तो  यह  साहस नहीं  कर  ही  नहीं  सकते  कि  उच्च  न्यायालय  उच्चतम  न्यायालय में  अरपिल

 करें  क्योंकि संघों  की  सहायता  से  ही  वह  केवल  न्यायाधिकरण  तक  बात  कहने  पहुंच  पाते

 सभी  माननीय  सदस्य  जानते  हें  कि  उच्चतम  न्यायालय  में  लगभग  RYoo  रुपये  जमा  करने  पड़ते

 ह्  इतने  रुपये  जमा  करना  ऐसे  मजदूरों  जो  भ्रपने  वेतन  तथा  भत्ते  के  लिये  लड़  रहे  हों  बड़ा  कठिन

 है  ।  में  एक  उदाहरण देता  हूं  ।  भारत  सरकार  ने  रादेश  दे  रखे  हैं  कि  स्वतंत्रता  दिवस  aaa  गणतंत्र

 दिवस  पर  Bet  दी  जाती  चाहिये
 ।

 परन्तु  मान  लीजिये  कि  छुट्टी  देने  के  वध  यदि  मिल  मालिक

 वेतन  न दे भ्रौर  मजदूर  मामले  को  सरकार  को  भेजे  तो  लग  भग  तीन  महीने  बाद  उस  पर  सुनवाई  होती

 tak  तब  तक  मालिक  उस  पैसे  से  बहुत सा  धन  बना  लेते  हैं  ।  हमारा  भ्रनुभव यह  कहता  है  कि

 इस  प्रकार  के  एक  दिन  के  वेतन  के  मामले  लगभग  ६  अथवा  ७  महीने  में  तय  किये  जाते  हैं  उच्च

 न्यायलय के  तो  इस  पर  दो  वर्ष  लग  जाते  हैं  ।

 इललिये  मेरा  निवेदन  है  कि  माननीय  मंत्री  कृपा  करके  इसके  लिये  उच्च  न्यायालय

 उच्चतम  न्यायालय  में  एक  विशेष  बेंच  बना  दें  तथा  श्रम  मंत्रालय  को  ऐसी  निधि  बनानी  चाहिये  जिससे

 मजदूर  पैसा  लेकर  अपना  पक्ष  ठीक  प्रकार  से  प्रस्तुत  कर  सकें  ।

 में  ara  करता  हुं  कि  मंत्री  महोदय  शीघ्र  ही  संविधान  में  ऐसा  संशोधन  प्रस्तुत  कर  देंगे  |

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दातार )
 :

 माननीय  प्रस्तावक महोदय  द्वारा
 उठाया

 गया  प्रदान  मूल  प्रकार  का  उनके  कथनानुसार  इसका  सम्बन्ध  उच्चतम  न्यायालय  की
 शक्तियों

 को  कम  करने  से  उच्चतम  न्यायालय  उच्चतम  है  तथा  उसी  प्रकार  राज्यों  में  प्रीतम  न्यायिक

 दोषियों वाले  उच्च  न्यायालय  हैं  ।

 इन  परिस्थितियों  में  यहीं  sea  उठता  है  कि  क्या  उच्चत्तम  न्यायालय  की  दाक्तियां कम  की

 जानी  चाहियें  भारत  के  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  की  शक्तियां  भी  कम  की  जानी  चाहियें
 ।

 भारत
 का

 संविधान
 देखने  पर  पता  लगेगा  कि  उस  में  ऐसे  अनुच्छेद  तो  हैं  कि  उच्चतम  न्यायालय

 की  दवाइयां  बढ़ा
 दी

 जायें  परन्तु  ऐसा  कोई  भी  अनुच्छेद  नहीं  है  जिसके  अनुसार
 उच्चतम  अथवा

 उच्च  न्यायालय की  शक्तियों  को  कम  किया  जा  सके  ।  इसलिये  इस  सम्बन्ध  में  विचार  करते  समय

 हमें  इस  बात  पर  सोचना  होगा  कि  कि  संविधान क

 at  rer

 oy

 ai  enteral  उत्पन्न हो  Tke  नि

 मूल  wast  में



 RoC  कुछ  न्यायाधिकरण ों  को  १२  Rays

 उच्च न्यायालयों  झर

 तम  न्यायालय  के

 कार  से  हटाने  के  बारे  में

 संकल्प

 में  जिसको  बहुत  दिनों  तक  विचार  करने  के  कच्चा  सावधानी  से  बनाया  था  कोई  संशोधन  करना

 उचित  होगा  ।  इस  लिये  हमें  इस  पर  इस  द्ष्टिकोण  से  विचार  करना  है  कि  देश  का  हित  किस  में  है  तथा

 आप  जानते इस  दृष्टिकोण  से  विचार  नहीं  करना  है  कि  कुछ  दलों  को  कुछ  भ्र सुविधा  हो  रही  है  ।

 हैं  कि  भारत में  सर्वोच्च  न्यायालय  उच्चतम  न्यायालय  ही  है  ।

 fat  do  प०  नायर :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  उच्चतम  न्यायालय  सर्वोच्च  है  तथा

 संविधान  में  उसकी  शक्तियों  को  कम  करने  के  बारे  में  कुछ  नहीं  दिया  गया  है  ।  कृपा  करके  वह  भ्रनुच्छेद

 १३६  को  उसमें  दिया  है  कि  सशस्त्र  सेनाझों  के  लिये  बनाये  गये  किसी  न्यायालय  अथवा

 करण  द्वारा  दिये  गये  HAT  पर  उच्चतम  न्यायालय  को  हस्तक्षेप  का  अधिकार  नहीं  होगा  |  जब  सेनिक

 न्यायाधिकरण के  निर्णय  को  उच्चतम  न्यायालय  विचार  नहीं  कर  सकता  तो  हम  यही  चाहते  हैं  कि

 मज़दूरों के  न्यायाधिकरण  के  नीतियों पर  भी  विचार  करने  का  अधिकार  उच्चतम  न्यायालय  को  नहीं

 होना  चाहिये  |

 महोदय  ः
 मंत्री  महोदय  ने  यह  कहा  है  कि  संविधान  में  एसा  तो  अनुच्छेद  है  जिस

 से  उच्चतम  न्यायालय  की  शक्तियां  बढ़ाईं  जा  सकें  परन्तु  उसकी  शक्तियों  पर  नियंत्रण  लगाने  वाला

 कोई  भ्रनुच्छेद नहीं  है  ।  उसकी  शक्तियों  पर  जो  कुछ  नियंत्रण  लगाये  गये  हैं  उनको  अनुच्छेद  १३६

 में  बता  दिया गया  है  ।  उनका  यही  कहना  है  कि  इन  नियंत्रणों  को  किस  प्रकार  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।

 श्री  दातार :  यदि  यह  संकल्प  स्वीकार  कर  लिया  गया  तो  संविधान  के  तीन  अनुच्छेदों  का

 संशोधन  जायेगा--श्रनुच्छेंद  १३६,  २२६  तथा  २२७  का
 |  श्राप  देखें  कि  इन  तीन  भ्रनुच्छेदों

 में  से  दो  में  शब्द  के  साथ  शब्द  भी  रखा गया  है  ।  में  बताना  चाहता  हूं  कि

 इस  संबंध  में  संविधान  सभा  में  बहुत  चर्चा  हुई  थी  ।
 संविधान  सभा  में  प्रस्तुत  प्रारूप  में  '

 दाब्द  नवदीं  रखा  गया  था  परन्तु  एक  सदस्य  ने  इसके  बारे  में  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  था  जिस  को

 सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  था  कौर  तभी  दोनों  अनुच्छेदों  में  न्यायाधिकरण  शब्द  रखा  गया  था
 |

 न्यायिक  होता  है  और  कभी  कभी  शभ्रद्धे-न्यायिक भी  होता  है  परन्तु  मेरे

 विचार  से  इस  सम्बन्ध  में  यह  दोनों  सहमत  होंगे  कि  न्यायाधिकरण को  न्यायिक  प्रकार  के  काम

 करने  होते  हैं  ।

 में औद्योगिक विवाद  अघिनियम  को  जिसका  ज़िक्र  माननीय  प्रस्तावक  ने  किया  देख  रहा  था

 उसमें  घारा
 ७

 तथा  तक  में  दिया  है  कि  इन  न्ययाधिकरणों  के  निर्णय  न्यायिक  ही  होते  धारा ७

 में  दिया  है  कि  सरकारी  गज़ट  में  भ्र धि सुचना  के  औद्योगिक  विवादों  के

 न्यायनिर्णयन  के  लिये  एक  sera  अधिक  श्रम  न्यायालय  बना  सकती  है
 '”

 ।

 इस
 में  यह  भी  बताया  गया  है  कि  न्यायिक  न्यायाधिकरण  नियुक्त  करते  समय  कुछ  श्रोताओं

 पर
 जो

 उच्च  न्यायिक  अर हता यें  होंगी  ध्यान  रखा  उप-खण्ड (३)  में  दिया  है  :

 18.0  न्यायालय  का  सभापति  ऐसा  ही  व्यक्ति  नियुक्त  किया  जायेगा  जिसने  भारत  में  कम  से
 कम  सात  वर्ष

 तक  न्यायिक  पद  धारण  किया
 हो  "|

 मूल
 ah

 में



 कछ  न्यायाधिकररों  को  उच्च  न्यायालयों  Zovy १२  geus

 उच्चतम  न्यायालयਂ  के  क्षेत्राधिकार

 हटाने  क  बार  म  सकल्प

 न्यायालय  के  साथ  साथ  न्यायाधिकरण  दाब्द  इसी  लिये  रखा  गया  था  जिससे  इन  संस्थाओं

 के  नीतियों  तथा  कार्यवाहियों पर  उच्च न्यायालय  तथा  उच्चतम  न्यायालय  का  पूर्ण  अधिकार  हो

 इसी  कारणवश  अनुच्छेद  Rg  तथा  २२७  में  न्यायाधिकरण  शब्द  खास  तौर  पर  रखा  गया  था

 अ्रनच्छेद २२७  के  बारे  में  श्राप  देखेंगे  कि  न्यायाधिकरण ों  पर  उच्च न्यायालय के  अ्रधीक्षण

 संबंधी  अ्रधिकार  संविधान  सभा  में  विचार  के  समय मल  प्रारूप के  एक  संशोधन द्वारा  रख  गय

 fi  संविधान  सभा  के  एक  सदस्य  के  भाषण  के  निम्नलिखित  उद्धरण से  ee  हो  जाता है  कि

 संविधान  निर्माताओं  ने  निश्चित  उद्देश्य  से  यह  शब्द  रखें  थे

 में  डाक्टर  भ्रम्बेदकर द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन से  बड़ा  प्रसन्न  हूं  ।  जिसमें  उन्होंने यह  व्यवस्था

 की  है  कि  सभी  न्यायालयों तथा  न्यायाधिकरण ों पर  उच्च न्यायालय का  क्षेत्राधिकार  होगा ।  में  डाक्टर

 साहब  का  ध्यान  श्रम  न्यायालयों  की  आकर्षित  कराना  चाहता  AT |  प्रतिदिन  श्रम  न्यायाधिकरण ों

 न्याय का  महत्व  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  इन  न्यायाधिकरण ों के  सम्बन्ध  में  हमारा  बुरा  है  ।

 नयों  की  प्रथाओं  को  उन्हें  अपनाना  में  श्री  आशा  करता  हूं  कि  जब
 उच्च न्यायालयों

 का
 उन  पर  afer  हो  जायेगा  तो  यह  उसके  अधिकरण  तथा  नियंत्रण  में  प्रा  जायेंगे  जिससे  श्रम

 न्यायाधिकरण ों  में  न्याय  हो  सकेगा  कौर  प्रक्रिया  भी  ठीक  रहेगीਂ  ।

 इससे  पता  लग  जाता  है  कि  संविधान  सभा के  सदस्यों  का  भी  यह  मत  था  कि  इनको  उच्च

 यालयों के  अधि  शरण  में  रखा  जाय  ।  दूसरे  शब्दों  में  उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  का

 अधिकार  इसीलिये  रखा  गया  था  कि  इनमें  जो  कुछ  किया  जाये  वह  ठीक  प्रकार  से  किया  जाय  ।

 ऐसा  न  हो  कि  शक्तियों  का  दुरुपयोग  किया  जाय  ।

 जिस  प्रकार  एक  राज्य  के  सभी  न्यायालय  उच्चन्यायालय के  भ्रमित  होते  हें  उसी  प्रकार  समस्त

 भारत  के  न्यायालय  उच्चतम  न्यायालय  के  होते  हैं  ।  इसके  दो  लाभ  हैं  ।  एक  तो  यह  कि

 न्यायनिर्णयन  पर  देश  का  सर्वोच्च  न्यायालय  विचार  करेगा  उसकी  अन्तिम  जांच  करेगा  |

 दूसरे  सभी  न्यायालयों  तथा  न्यायाधिकरण ों  में  उचित  प्रक्रिया  अपनाई
 जायेंगी  ।  इसीलिये

 न्यायाधिकरण शब्द  जान  बूझ  कर  इसमें  रखा  गया  था  ।  संविधान  निर्माताश्रों  के  विचार  में

 श्रम  न्यायाधिकरण  ही  थे  जिन्होंने  काम  करना  आरम्भ  कर  दिया था  ।  इन  परिस्थितियों में

 यही  उठता  है  कि  क्या  माननीय  प्रस्तावक  मामला  ठीक  प्रकार  से  प्रस्तुत  कर  पाय  S
 ?

 उच्चन्यायालय  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  विभिन्न  प्रकार  के  क्षेत्राधिकार हैं  ।  भ्र पी लीय  क्षेत्र

 शिकार  के  बारे  में  तो  मुझे  कुछ  नहीं  कहना  है  परन्तु  मूल  क्षेत्राधिकार  के  बारे  में  मैं  कुछ  कहना  चाहता

 हूं  ।  मूलभूत  भ्र धि कारों को  ले  लीजिये  |  अनुच्छेद  ३२  में  दिया  है  कि

 इस  भाग  द्वारा  दिय  गय  अधिकारों  को  प्रवतित  कराने  के  लिये  उच्चतम  न्यायालय को

 चित  कार्यवाहियों द्वारा  प्रचलित  करने  का  अधिकार  प्रत्याभूत  किया  जाता

 यह  समझत  हुए  कि  किसी  श्रम  न्यायाधिकरण  में  संभव  है  कि  कछ  ऐसे  प्रश्न  उठें  जिस  से  कोई

 व्यक्ति  aaa  पक्ष  यह  समझ  कि  उसके  after  का  समुचित  संरक्षण  नहीं  गया  है

 196(A)  LSD~8



 ३०४६  कछ  न्याय था धिक रणों  को  उच्च  न्यायालयों  १२  १६४८

 अर  उच्चतम  न्यायालय  के  क्षेत्राधिकार

 स  हटाने  क  बार  म  सकल्प

 [sit

 उन  को  मंग  किया  गया  तो  क्या यह  उचित  नहीं  होगा  कि  पीड़ित  व्यक्ति  देश  के  सर्वोच्च  न्यायालय

 में  अ्रपनी  आवाज़ उठाय  ।  इसलिए  श्रधीक्षण का  अधिकार  तो  अवस्य  किया  जाना  चाहिए  ।  परन्तु

 साथ  ही  साथ  हमने  श्रनुच्छंद  १३६  २२६ में  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च न्यायालयों को

 यह  भ्रघिकार भी  दिया  है  कि  वह  इंसकी जांच  करें  कि  की  गई  शिकायत ठीक  है  अ्रथवा  नहीं

 अधिकारों  का  उल्लंघन  उठा  है  अथवा  नहीं  ।

 यह  बड़  महत्वपूर्ण प्रश्न  इसीलिये मरा  निवेदन  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  अथवा
 न्यायालयों  को  यह  सर्वोच्च  अ्रधिकार  दिया  गया  है  कौर  इसको  आसानी  से  अलग  नहीं  किया  जाना

 बहुत  सी  तथा  कथित  भ्र सुविधायें  हो  सकती हैं  परन्तु  एक  सीमा  तो  होन  ही  चाहिए  कौर  वह

 सीमा  उच्चन्यायालय  रखी  गई  है  ।  जो  बातें  बताई गई  क्या  उनके  आधार  पर  उच्चतम  न्याय

 लय  तथा  उच्च न्यायालयों  को  इन  अधिकारों  का  दिया  जाना  भारत  के  नागरिक  के  हित  में  नहीं

 होगा  कौर  क्या  यह  श्रम  संघों  क  तथा  म  मजदूरों  क  हित  में  नहीं  होगा
 ?

 हमें  इन  न्यायालयों  कीਂ  प्रतिष्ठा  अथवा  क्षेत्राधिकार  क  बार  म  कछ  नहीं  कहना  चाहिए  ।

 हम  ओपन
 व्यक्तिगत  विचारों  को  कहीं  कहीं  हुई  कुछ  श्रसुविधाश्रों  क  कारण  प्रभावित नहीं  होने ब ८ "५  ON

 देना  चाहिये  ।  अभी  तक  मेने  एसा  पाया  है  कि
 एडवोकेट

 तथा  वकील  उच्च न्यायालयों  उच्चतम

 न्यायालय  क
 श्रमिकों  को  कम  करना  नहीं  चाहते

 ह्  यद्यपि इस  संकल्प  के  प्रस्तावक श्री  मेनन

 एक  वकील  हैं  लेकिन  श्री मेनन  का  संबंध  कई  श्रम  संघों  से  है  इसलिये  शायद  उन्होंने  इन

 कारों  को  कम  कराना  चाहा  मे  रा  निवेदन है  कि  हमें  उच्चतम  न्यायालय  अथवा  उन् चन् यायालयों

 क अधिकारों को  कम  नहीं  करना  चाहिए

 कछ  माननीय  सदस्यों  ने  भ्र प्रत्यक्ष  रूप  सेਂ  उच्च न्यायालयों  क  सम्बन्ध में  कछ  सम्मानीय

 दाऊद
 |  बताना  चाहता  हूं  कि  हमार  उच्च  न्यायालयों तथा  उच्चतम  न्यायालय क  फैसल  ऐसे

 होत ेहें  जिनमें  किसी  तरह  की  कमी  नहीं  रहती  ।  वे  सभी  बातों  पर  बड़े  ग़ौर  से  विचार  करते  हें
 सनौर

 इसलिए  यह  कहना  उचित  नहीं  है  कि  वह  सामाजिक  न्याय  नहीं  करते  हैं  ।  इसलिये  तो  कभी  कभी

 उनमें  ग्रुपस  में  भी  मत  भेद  हो  जाता  है  |

 मुझ  पूरा  विश्वास  है  कि  मजदूरों  arf  सभी  लोगों  के  सभी  भ्र धि कार  उच्च  न्यायालयों  तथा

 उच्चतम  न्यायालय  क  हाथों  में  सुरक्षित रहेंग  |

 fat  do  प०  माननीय  मंत्री ने  कहा था  कि  यदि  संकल्प  स्वीकार  किया  जाय  तो

 संविधान  के  तीन  अनुच्छेदों  का  संशोधन  करना  होगा  ।  इन  तीनों  अनुच्छेदों  से  उच्चतम  न्यायालय

 को  सशस्त्र  सेनाओं  के  ऊपर  क्षेत्राधिकार  नहीं  दिया  |  हमारा  कहना  यही  है  कि  न्यायाधिकरण
 के  बारे में  भी  ड

 सा
 ही  परन्तुक  रखा

 ——___—

 faa  G7  में



 १२  १९४५८  ३ै  ०  ७ कुछ  न्यायाधिकरण ों  की  उच्च न्यायालयों

 कौर  उच्चतम  न्यायालय  के  क्षेत्राधिकार

 से  हटाने  के  बारे  में  संकल्प

 महोदय  :
 यह  are  बिलकूल  नया  aa  प्रस्तुत कराते  हैं  ।  श्राप  तो  केवल  एक  प्रश्न

 पुराना  चाहते  थे  ।

 fait  नारायणन  ef  मेनन
 :  ‘ararfaauy Ws FH शब्द  के  रखे  जाने  के  पश्चात  हमने

 देख  लिया  हैं  कि  बहुत  सी  प्रशासनिक  कठिनाइयां  हमारे  सामने  ase
 |

 यदि  हम  aaa  से
 भी  कुछ

 न  सीखें तो  भ्र तु भव का  क्या  लाभ हैं  ?

 सरकार ने  गाज  से  थोड़े  ही  समय  पहले  जब  यह  देखा कि  राज्य  के  निदेशक  तत्वों  के  ग्र तु सार

 काम  नहीं  चलाया जा  सकता  तब  एक  दम  से  भ्रनुच्छेद  ३१  में  संशोधन कर  डाला  |  कया

 संविधान  में  संशोधन  नहीं  हो  सकता  ।  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  राज  न्यायाधिकरण  के  मामले

 में  हम  इस  अच्छा  को  संवारें  कल
 किसी  कौर

 चीज  के  इसका तो  कोई  अन्त  ही न

 होगा  किन्तु  कहीं  श्रावव्यकता  पड़ने  पर  ही  सरकार  को  ऐसी  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  केन्द्रीय  क्षेत्रों  से  एक  भी  अपील  नहीं  are  किन्तु  में  उन्हें  दिल्‍ली  की

 ही  एक  atta के  बारे  में  बता  सकता हुं  |  श्रीराम  तेल  कम्पनी  तथा  श्रमिकों का  है  वह  जिसमें

 अपील हुई  है  ।  माननीय  मंत्री  को  इस  मामल  का  ज्ञान है  तब  वह  उन्होंने  इस  प्रकार  का  झूठ  बोला  |

 में  सभा  को  बता  देना  चाहता  हुं  कि  मामलों  की  संख्या  पर  हमें  महत्व  न  देकर यह  देखना  चाहिये कि

 इन  मामलों में  कितने  श्रमिक  अ्रन्तग्रंस्त  हें  ।

 यह  झगड़े  कोई  मामूली  झगड़  नहीं  इनमें  लाखों  मजदूरों  के  जीवन  का  प्रश्न  होता

 है  कौर  उसका  प्रभाव  देश  के  प्रौद्योगिक  ढांचे पर  पड़ता  हैं  |

 हमें  चाहिये  कि  मजदूरों  के  हित  के  लिये  हम  संविधान  में  संशोधन  करें  ।  हमारा  संविधान

 लग्नशील  संशोधन की  प्रक्रिया  इसमें  दी  गई  है  ।  इसका  प्रयोजन ही  यही  हैं  ।

 सरकार  तो  विरोधी  दल  की  प्रत्येक  बात  का  विरोध  करती हैं  ।  किन्तु रसे  कम  a  ठीक  ढंग

 से  कभी  सोचना तो  सरकार को  इन  सब  weal को  दूर  करक श्रमिको ंकी  भलाई  करनी

 चाहिये  ।

 श्री  आबिद  चली
 :

 माननीय  सदस्य  ने  मुझ  पर  झूठ  बोलने  का  आरोप  लगाया  है  ।

 यह  अनुचित है  |

 सभापति  महोदय  :  श्रम  मंत्री  तथा  श्रम  नेतागणों  के  बीच  तो  विवाद  नहीं  होना  चाहिये  ।

 माननीय  सदस्य  वह  शब्द  वापस  ले  लें  ग्रन्थ  में  उसे  वाद-विवाद  से  निकलवा  दूंगा  |

 श्री  नारायणन कुट्टी  मेनन  :
 म॑  उस  शब्द  को  सहर्ष  वापस  लेता  हूं

 ।

 tat  आबिद  चली  :
 इस  त्रिपक्षीय श्रम  सम्मेलन  में  हमने  एक  मत  होकर  यह निर्णयਂ किया  है

 कि  श्रम  विवादों  को  उच्च  या  उच्चतम  न्यायालयों  में  न  ले  जाना  जाये  ।  हम  यह प्रयास  करेंगे कि

 स्थिति  में  पूर्ण  सुधार  हो  जाये  ।

 —_—

 +  मूल

 i
 म
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 बीच  सीमा  संबंधी  झगड़ों  का  fore  करने

 के  लिये  एक  म्रायोग  की  स्थापना  क

 बार म  सकल्प

 सभापति  महोदय  :  वे  तो  विलम्ब  को  दूर  करने  क  बार  में  जानना  चाहते  हैं  ।

 श्री  आबिद  अली
 :  इसलिये  तो  अपीलीय  श्रम  न्यायाधिकरण  का  उत्सादन

 कर
 दिया

 गया है  ।  हमारी  तो यही  इच्छा है  कि  विवादों का  निबटारा  शीघ्रातिशीघ्र हो

 सभापति  महोदय  :  क्या  संकल्प सभा  क  समक्ष रखा  जाय
 ?

 fat  कुट्ट  मेनन  :  जी  हां  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  संकल्प  के  समक्ष  मतदान  के  लिये  रखा  गया  शर  स्वीकृत  4.0
 ।

 मध्य  प्रदेश  तथा
 बिहार

 राज्यों  के  बीच  सीमा
 संबंधी

 झगड़ों

 at  निर्णय  करने  के  लिये
 एक

 आयोग  की  स्थापना  के

 बारे में  संकल्प

 fat  मिलती  (  ढेंकानल )  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 इस  सभा  की  यह  राय  है  कि  गांव को  इकाई  मान  कर  उड़ीसा  कौर  बिहार  तथा

 उड़ीसा  कौर  मध्य  प्रदेश के  बीच  सीमा  संबंधी  झगड़ों  का  निर्णय  करने के  लिये  एक
 क

 सीमाश्रायोग  नियुक्त  किया  जाये  |

 री
 यह  इच्छा  नहीं कि

 में  किसी  विशेष्  का  क्षेत्र  विस्तृत  करना  चाहता

 ह  Hed  पतासा  पाल
 ह  किशन  झगड़ों का  इतिहास  बड़ा  दुख  पूर्ण  है  ।  राज  हमें  यह  मानना ही

 पड़ेगा  कि  भारत  में  भाषावार  राज्य  बन  ही  चुके

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  अरपना  भाषण  अ्रगली  बार  जारी  रखें  ।

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  १५  १९५८  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  |

 ee et

 नाक  कल  का  मग  ees  आ

 मूल  अंग्रेजी में  ।
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